
                 टी. एन. सेशान,  भारत ई. टी. सी.    के पर्मुख चुनाव आयोग।

वी.

                                       भारत और अन्य का संघ

                                                       14 जुलाई, 1995

      [ ए. एम. अहमदी, सी. जे., जे. एस.  वमा # एन. पी. सिसंह, एस. पी.   बरुचा और एम. के. मुखजी #,

जे. जे.]

                  भारत का संसिवधानः कला का खंड (1)  । 123 .

   अध्यादेश की घोषणा-      भारत के संसिवधान के अनुच्छेद 123 (1)       के तहत राष्ट्रपसित द्वारा शसि1त का

पर्योग-  अध्यादेश (1993  का संख्या 32)   सिजसका शीष #क है "      मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य चुनाव

आयु1त (कोंडी)

   सेवा के राज्य)   संशोधन अध्यादेश 1993 ",      मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य आयु1त (   सेवा की शत#)

 असिधसिनयम 1991     में कुछ पर्ावधानों को संशोसिधत,    पर्सितस्थासिपत और जोड़ा गया-   मुख्य चुनाव आयु1त

                 और अन्य चुनाव आयु1तों की सेवा की शतो #ं का सिनधा #रण करना और चुनाव आयोग द्वारा काय# के लेन-देन

की पर्सिक्रया और उससे जुडे़ या आकसिस्मक मामलों के सिलए पर्ावधान करना। वहाँ तक।

              भारत का संसिवधान-अनुच्छेद 324।

   सिनवा #चनों का अधीक्षण,            सिनद=शन और सिनयंतर्ण सिनवा #चन आयोग के अनुच्छेद के तहत शसि1तयों के

    पर्योग में सिनसिहत होना। 324 ( 2 ) ,     भारत के संसिवधान का-      सीईसी के अलावा चुनाव आयु1त की

संख्या दो सिनधा #सिरत की गई थी-बाद की असिधसचूना द्वारा, दो ईसी सिनयु1त सिकए गए थे-अध्यादेश की

वैधता,      असिधसचूनाएं और पसिरणामी आदेश और सिनयुसि1तयां--       चाहे संसिवधान मनमाना हो या असिधकार से

बाहर।

   अनुच्छेद 324   के खंड 2  की व्याख्या-           1या एक बहु सदस्यीय चुनाव आयोग की पसिरकल्पना की गई है।

सीईसी और अन्य ईसी के बीच अंतर - चाहे असिनवाय# रूप से उनके काय#काल के कारण-

   अध्यादेश के आधार पर, सी. ई. सी.  और ई. सी.          को वेतन आसिद के मामले में बराबर रखा जाता है।

     अनुच्छेद के खंड (5)    का पहला परंतुक। 324 -        1या मुख्य चुनाव आयु1त को सिजस पर्कार की हटाने

    की योग्यता पर्दान की गई है,            वह अन्य चुनाव आयु1तों की तुलना में उन्हें उच्च दजा # पर्दान करने का

संकेत है।
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   एक बहु-   सदस्य सिनकाय में -              1या मुख्य चुनाव आयोग चुनाव आयु1त के काय# के अध्यक्ष के रूप में काय#

                  करने के सिलए बाध्य है या मुख्य चुनाव आयु1त में अनन्य सिनण#य लेने की शसि1त का केवल सलाहकार सिवचार

      लोकतांसितर्क सिसद्धांतों के सिलए अनुकूल नहीं है।

मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य चुनाव आयु1त

  (   सेवा की शत#) अध्यादेश, (  अब असिधसिनयम) 1993।

                     मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य चुनाव का अध्याय III

   आयु1त (   सेवा की शत#) असिधसिनयम, 1993,-  सेक। 9 , 10 -    सिवधायी क्षमता का सवाल-अनुच्छेद

324 का खंड 2 और 5, सिनवा #चन आयु1तों की सिनयुसि1त और उनकी सेवा की शतो #ं के सिलए एक क़ाननू पर

        सिवचार करता है और स्पष्ट रूप से पर्दान करता है-        इससिलए उस पर्भाव के पर्ावधानों को असंवैधासिनक के

       रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

                 मुख्य चुनाव आयु1त की सिस्थसित-          चाहे वह मुख्य चुनाव आयु1त के न्यायाधीश के समान हो।

भारत का सवो #च्च न्यायालय-वरीयता के वारंट में मुख्य चुनाव आयोग की सिस्थसित-चाहे पुनसिव#चार की

 आवश्यकता हो,               सरकार को समानता पर्दान नहीं करनी चासिहए या वरीयता के वारंट में हस्तके्षप नहीं

 करना चासिहए,            यसिद इससे उच्च न्यायालय और सवो #च्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिस्थसित पर्भासिवत

   होने की संभावना है,     हालांसिक मांग पर जोर देना,          पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के सिवचार मांगे सिबना हो

सकता है।

             "  मुख्य चुनाव"      शीष #क से एक संशोधन अध्यादेश (  अब असिधसिनयम) द्वारा

       आयु1त और अन्य चुनाव आयु1त (   सेवा की शत#) अध्यादेश, 1993  । (      इसके बाद अध्यादेश के रूप में

संदसिभ#त) "       मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य आयु1तों (    सेवा की शत# असिधसिनयम) 1991"   में संशोधन

करने की मांग की गई थी और तदनुसार मुख्य चुनाव आयु1त के अलावा चुनाव आयु1तों की संख्या

      दो तय करें । इसके बाद,  खंड 2          अनुच्छेद के तहत अपनी शसि1तयों का पर्योग करते हुए। 324 , भारत

    के राष्ट्रपसित ने सिदनांक 1.10.1993         की असिधसचूना द्वारा दो चुनाव आयु1तों की सिनयुसि1त की।

                  उ1त अध्यादेश की वैधता के साथ-  साथ पसिरणामी

असिधसचूना को मौजदूा मुख्य चुनाव आयु1त और एक अन्य ने मनमाना और असंवैधासिनक बताया था।

                सवो #च्च न्यायालय में यह घोषणा करने के सिलए सिरट यासिचकाएं दायर की गईं सिक अध्यादेश मनमाना था,

                 संसिवधान के असिधकार के्षतर् से बाहर था और इससिलए अमान्य था और रद्द करने के सिलए भी था
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          उ1त असिधसचूना और दो चुनाव आयोग सिमशनसिरयों की सिनयुसि1तयाँ।
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    यासिचकाओं के समथ#न में ,       यह तक# सिदया गया था सिक (ए)         । अध्यादेश जारी करने के पीछे की मंशा परूी

   तरह से दुभा #वनापणू# थी,      तासिक इसे दरसिकनार सिकया जा सके।

            मुख्य चुनाव आयु1त और उनके असिधकार को कम करने के सिलए,       तासिक कें दर् में सत्तारूढ़ दल नव सिनयु1त

            चुनाव आयु1त की सेवाओं का उपयोग करके अनुकूल आदेश पर्ाप्त कर सके। ( ख)   संसिवधान का अनुच्छेद

324,        संसद को चुनाव आयोग के काय# के लेन-           देन के सिलए सिनयम बनाने की कोई शसि1त नहीं देता है।

इससिलए,  सेक। 9    और अध्यादेश के 10  अनुच्छेद 324        में अंतसिन #सिहत योजना के साथ असंगत हैं और

              इससिलए संसिवधान के असिधकार के्षतर् से बाहर हैं । इसके अलावा उ1त धाराओं द्वारा सिनधा #सिरत पर्ावधान

   मनमाने और अव्यवहासिरक हैं , (सी)          चुनाव आयु1तों की संख्या दो सिनधा #सिरत करने वाली असिधसचूना

      मनमाना है और संसिवधान के अनुच्छेद 14   का उल्लंघन करती है।

              दसूरी ओर,      पर्त्यसिथ#यों ने यासिचकाओं का सिवरोध सिकया

                वहः ( क) अनुच्छेद 324 (2)    की भाषा में एक बहु-      सदस्य कॉम सिमशन की पसिरकल्पना की

   गई है और इससिलए,              उस उदे्दश्य को पर्ाप्त करने के सिलए कोई भी उत्पाद शुल्क सिलया जाता है।

                उ1त संवैधासिनक पर्ावधान की योजना के अनुरूप होगा और इससिलए इसे कभी भी दुभा #वनापणू# या

       असिधकार से परे नहीं माना जा सकता है।

  संसिवधान। ( ख)     चुनाव आयोग को एक बहु-         सदस्य सिनकाय में बदलने के सिनण#य का मुख्य चुनाव आयु1त

                 के कठोर रवैये के कारण कें दर् में सत्तारूढ़ दल की कसिथत गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं था। ( ग) एस. एस.

                 धनोआ बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई सिटप्पसिणयों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश तैयार

       सिकया गया था। भारत संघ और ओआरएस। , [ 1991 ] 3   एससीसी 567  । (  घ)   एक बहु-सदस्य

           सिनकाय एक सहायक क़ाननू के सिबना काय# करने में सक्षम नहीं होता,      सिजसके सिलए पर्ावधान सिकया गया हैः

   अपने व्यवसाय के लेन-            देन के दौरान उत्पन्न होने वाली सिवसिभन्न सिस्थसितयों से सिनपटना। एक पर्ावधान जो

              अपने सदस्यों के बीच मतभेद की सिस्थसित में बहुमत के शासन को सिनधा #सिरत करता है,  इससिलए लोकतांसितर्क

             सिसद्धांतों के अनुरूप है और इसे कभी भी मनमाना या संसिवधान के अनुच्छेद 14    के असिधकार से परे नहीं

   बताया जा सकता है।

                  सिरट यासिचकाओं को खासिरज करते हुए,   यह न्यायालय

 पकड़नाः 1.1 .         हमारे संसिवधान सिनमा#ताओं ने यह सिजम्मेदारी सौंपी है सिक

          स्वतंतर् और सिनष्पक्ष चुनाव आयोसिजत करना और देश में राजनीसितक और/     या सिनष्पादन संबंधी हस्तके्षप से

                अछतेू एक स्वतंतर् सिनकाय के रूप में ऐसे चुनाव कराने का काय#। यह उदे्दश्य संसिवधान के अनुच्छेद 324

(1)     के तहत एक स्थायी सिनकाय,         चुनाव आयोग की स्थापना करके पर्ाप्त सिकया जाता है।
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    कला का खंड (2)  । 324             यह पर्ावधान है सिक उ1त आयोग में मुख्य चुनाव आयु1त और चुनाव आयु1तों

  की ऐसी संख्या,   यसिद कोई हो,   जो राष्ट्रपसित समय-    समय पर सिनधा #सिरत करे,   शासिमल होगी। [ 119 - ई-

जी]

     1.2 . बहुतायत की अवधारणा अनुच्छेद 324 के सिवपरीत व्यापक रूप से सिलखी गई है।

  खंड (2)      सिजसमें स्पष्ट रूप से एक बहु-          सदस्यीय चुनाव आयोग की पसिरकल्पना की गई है सिजसमें मुख्य

            चुनाव आयु1त और एक या एक से असिधक चुनाव आयु1त शासिमल हैं । [ 121 - एच; 122-ए]

            एस.  एस.        धनोआ बनाम भारत संघ और ओआरएस। , [ 1991 ] 3  एससीसी 567,

संदसिभ#त

  को।

  2.1 .            ऐसा हो सकता है सिक यसिद चुनाव आयु1त एकल सदस्य सिनकाय है,     तो सिनण#य मुख्य चुनाव आयोग

    को लेना पड़ सकता है।

लेसिकन सिUर भी वे चुनाव आयु1त के सिनण#य होंगे न सिक व्यसि1त के। कोई भी सिनकाय उस संस्था से ऊपर

                  नहीं हो सकता है सिजसकी उसे सेवा करनी है। व्यसि1त को संस्थान से असिधक शसि1तशाली के रूप में पेश

             करना एक गंभीर गलती होगी। इससिलए भले ही चुनाव आयु1त एक सदस्य सिनकाय हो,   मुख्य चुनाव

      आयु1त केवल उस सिनकाय का एक पदासिधकारी है;           इसे अलग तरीके से कहें तो यह आयु1त का अहंकार है

और इससे असिधक नही।ं [ 129 - बी-डी]

  2.2 .    यसिद चुनाव आयोग एक बहु-   सदस्य सिनकाय है,         तो मुख्य चुनाव आयु1त इसके अध्यक्ष के रूप में

       काय# करने के सिलए बाध्य है। के काय#

        अतः अध्यक्ष को अपने व्यवसाय के सुचारू लेन-           देन के सिलए वह सब करना होगा जो आवश्यक है। उसे

अपना आचरण इस तरह से करना चासिहए तासिक वह अपने सभी सहयोसिगयों का सिवश्वास जीत सके सिक

                 आयु1त उन्हें अपने साथ ले जाए। एक अध्यक्ष को यह हासिसल करना मुसिश्कल हो सकता है यसिद वह

        सोचता है सिक अन्य जो आयोग के सदस्य हैं ,     वे उसके अधीनस्थ हैं । [ 129 - डी-एच]

    संसिक्षप्त ऑ1सUोड # शब्दकोश,     ब्लैक का काननू शब्दकोश 6    वां संस्करण। पृष्ठ 230,  बैलेन्टाइन लॉ

सिड1शनरी का तीसरा संस्करण। पृष्ठ 189-190, वेबस्टर का नया 20 वां

  सें चुरी सिड1शनरी,  सिबना संसिक्षप्त,    दसूरा संस्करण। पृष्ठ 299      और अय्यर का न्यासियक शब्दकोश 11 वां

 संस्करण। पृष्ठ 238-'अध्यक्ष'     के अथ# के सिलए संदसिभ#त।
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  3.                चुनाव आयु1त एक साव#जसिनक काय# करता है। चुनाव आयोग के काय# असिनवाय# रूप से पर्शाससिनक हैं

लेसिकन

              कुछ न्यासियक और सिवधायी काय# भी। पर्शाससिनक कायो #ं के अलावा इसे अध# न्यासियक कत#व्यों और

   सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995]          का पालन करने के सिलए भी बुलाया जा सकता है।
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               अधीनस्थ सिवधान सिनमा #ण काय# करना। चुनाव आयु1त के्षतर्ीय सिमशनसिरयों के सिवपरीत चुनाव आयोग का

   एक सिहस्सा होते हैं ,               और इससिलए सिनण#य लेने में उनकी भसूिमका होती है। यसिद मुख्य चुनाव आयु1त को इस

          अथ# में शरे्ष्ठ माना जाता है सिक उनका शब्द अंसितम है,       तो वह अन्य चुनाव आयु1तों को गैर-  काया #त्मक या

              सजावटी बना देगा। इस तरह के इरादे को कला से बाहर सिनकालना मुसिश्कल है। 324   इसका शरे्य हमारे

     संसिवधान सिनमा#ताओं को जाता है। [ 129 - एच; 130-सी-ई]

             एम. एस.     सिगल बनाम मुख्य चुनाव आयु1त, [1978] 2  एससीआर 272, संदसिभ#त

  को।

             4.1 .         पर्मुख की सिस्थसित के बीच अंतर करने वाली सिवशेषता

     सिनवा #चनआयु1त और सिनवा #चनआयु1त,       जैसा सिक अनुच्छेद में पसिरकसिल्पत है। 324    यह असिनवाय# रूप से

     उनके काय#काल के कारण है। [ 130 - ई, एU]

                    सायनर को उसकी सिनयुसि1त के बाद उसके नुकसान के सिलए बदला नहीं जा सकता है। इस तरह की सुरक्षा

                              चुनाव आयु1तों को नहीं दी जाती है। वह यह है सिक संभवतः इससिलए सिक चुनाव आयु1त के पद

       अस्थायी हैं । लेसिकन अगर ऐसा नहीं भी है,            तो अकेले यह सिवशेषता इस सिनष्कष # पर नहीं पहंुच सकती है सिक

         सभी मामलों में अंसितम शब्द मुख्य चुनाव के पास है

   कसिमश्नर। [ 126 - ई-एU]

  4.3 .                  दसूरा आधार हटाने योग्य से संबंसिधत है। मुख्य चुनाव आयु1त के मामले में उन्हें इसी तरह पद से

    हटाया जा सकता है और

                 समान आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जबसिक चुनाव आयु1तों को मुख्य चुनाव

       आयु1त की सिसUासिरश पर हटाया जा सकता है। हालाँसिक,         यह मुख्य चुनाव आयु1त को उच्च दजा # देने का

                 संकेत नहीं है। मुख्य चुनाव आयु1त का उदे्दश्य स्थायी रूप से काय# करना है और इससिलए उनकी स्वतंतर्ता

      को संरसिक्षत और संरसिक्षत करने के सिलए,          उनके साथ अलग व्यवहार सिकया जाना था। मुख्य चुनाव आयु1त

       के सिबना चुनाव आयोग नहीं हो सकता है,           जबसिक अन्य चुनाव आयु1तों के मामले में ऐसा नहीं है। चीजों

                की पर्कृसित में । चुनाव आयु1तों को उस पर्कार की अपसिरवत#नीयता पर्दान नहीं की जा सकी जो मुख्य

         चुनाव आयु1त को दी जाती है। अगर ऐसा करना था,      तो कला की परूी योजना। 324   एक बदलाव से

            गुजरना होगा। लेसिकन यह तथ्य सिक मुख्य चुनाव आयु1त एक स्थायी पदधारी हैं ,    उन्हें उच्चतर पद पर्दान

   नहीं कर सकता है।

        चुनाव आयु1त से असिधक का दजा #। [ 126 - एU-एच; 127-ए, बी] T.N.SESHAN वी।
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            5.    न तो अनुच्छेद 324        और न ही संसिवधान में कोई अन्य पर्ावधान

          यह स्पष्ट रूप से बताता है सिक कैसे एक बहु-          सदस्य चुनाव आयु1त अपना काय# करेगा और न ही इस

                   संबंध में कोई परंपरा सिवकसिसत हुई है। यही कारण है सिक अतीत के कड़वे अनुभव को ध्यान में रखते हुए,

सिजसका धनोआ के मामले में एक संदभ# सिदया गया है, इस न्यायालय ने सोचा सिक इस अंतर को एक उसिचत

      वैधासिनक पर्ावधान द्वारा भरा जा सकता है,          सिजससे इस संबंध में सिवधायी हस्तके्षप आवश्यक हो जाता है।

      उ1त सिनण#य से एक संकेत लेते हुए,           भारत के राष्ट्रपसित ने अध्यादेश जारी सिकया सिजसके तहत एक नया

  अध्याय सिजसमें अनु. 9  और 10      को असिधसिनयम में जोड़ा गया था,       जो दशा#ता है सिक चुनाव आयोग अपना

काय# कैसे करेगा। यद्यसिप उ1त पर्ावधानों ने इस उम्मीद को पर्कट सिकया है सिक आयोग एक स्वर में सिनण#य

  लेने में सक्षम होगा,       लेसिकन यसिद यह उम्मीद बनी रहती है,        तो सिनयम बहुमत को लागू करना चासिहए। धारा

10                  स्पष्ट रूप से सव#सम्मसित का पर्ावधान करती है। भले ही यह माना जाए सिक अकेले आयोग यह

       सिनधा #सिरत करने में सक्षम था सिक यह कैसे

अपने व्यवसाय का लेन-देन करेगा, उसे उसी पैटन# का पालन करना होगा जैसा सिक सेक में

   बताया गया है। 10. [ 131 - ए-बी, एU]

            6.       हालांसिक मुख्य चुनाव की कुछ सेवा शत]

         आयु1त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं ,       मुख्य चुनाव आयु1त वैध रूप से सवो #च्च

न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होने का दावा नहीं कर सकता है। सवो #च्च न्यायालय और उच्च

            न्यायालय के न्यायाधीशों की सिस्थसित का रखरखाव राष्ट्रीय सिहत में अत्यसिधक वांछनीय है। उच्च

              न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सिलए दावा समीकरण के सिलए अन्य से संबंसिधत

              कासिम#क केवल इससिलए सिक उन न्यायालयों द्वारा पहले पर्योग की जाने वाली कुछ असिधकासिरता उन्हें

हस्तांतसिरत की जाती है, संवैधासिनक और वैधासिनक असिधकासिरयों के बीच अंतर को महससू नहीं करते हैं ।

इससिलए,            यसिद इससे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सिस्थसित पर्भासिवत होने

  की संभावना है,          तो सरकार को पहले मुख्य न्यायाधीश का सिवचार सिलए सिबना,     वरीयता के वारंट में समानता

        पर्दान नहीं करनी चासिहए या हस्तके्षप नहीं करना चासिहए।

भारत से। [ 139 - ए, बी, एU-एच; 140-ए]

            7.        वत#मान मामले के तथ्यों और पसिरसिस्थसितयों में तक#

          यह सिक अपर्कासिशत पर्ावधान संसिवधान के साथ धोखाधड़ी करते हैं ,       1योंसिक वे चुनाव आयोग के होने के

            उदे्दश्य को सिवUल करने के सिलए बनाए गए और गणना सिकए गए हैं ,    सवाल पछूना है। [ 132 - ई, एU]

अनुच्छेद 324 के खंड (2) और (5) दोनों में चुनाव आयु1तों की सिनयुसि1त और उनकी सेवा की शतो #ं के

       सिलए एक क़ाननू का सिवचार सिकया गया है।
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           वाइस। सिववासिदत काननू इन दोनों मामलों और सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी. पी. के

पर्ावधानों के सिलए पर्ावधान करता है।
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                   उस पर्भाव को असंवैधासिनक के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती 1योंसिक वे कला के खंड (2)  और (5)

        द्वारा स्पष्ट रूप से पर्दान सिकए गए हैं । 324.    एक बार जब बहु-      सदस्य आयोग के गठन का पर्ावधान

   अनुपलब्ध हो जाता है,

           आनुषंसिगक पर्ावधानों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। [ 138 - डी]

            8.  आके्षसिपत अध्यादेश,    असिधसचूना और पसिरणामी या

             आदेशऔर सिनयुसि1तयों को उनकी संपणू#ता में बरकरार रखा जाता है। [ 140 - एU]

                   नागसिरक मलू न्यायसिनण#यः की सिलसिखत यासिचका (सी)  संख्या 805

  1993  आसिद। आसिद।

             (      भारत के संसिवधान के अनुच्छेद 32  के तहत)

             एम. के. बनजी #,   भारत के महान्यायवादी, M.Chandra शेखर, एड

    डायशनल सॉसिलसिसटर जनरल, जी. रामास्वामी, एन. ए. पालखीवाला,  राम जेठ

  मलानी, ओ. पी.  शमा # पी. पी. राव,  सोली जे. सोराबजी, के. के. वेणुगोपाल, के.

  परासरन,  ए.  के.  गांगुली,  जी.  राजगोपाल,  एस.  मुरलीधर,   संजय हेगडे़,  एन.  एल.

गणपसित, एस. वासिलया,  मोसिहत माथुर, एच. देवराजन, सिनरंजन रेड्डी,

  825/93  ,  एम.  एम.  कश्यप,  एन.  एन.  गुप्टू,  एच.  के.  पुरी,  ए.  वी.  रंगम,  A.Ran

गणधन,  सुमंत भारद्वाज, ए. एस. भासमे, एस. के. सिनंगोम्बन,  सुनील दोरगा,

  ई.  आर.  कुमार,   गोपाल जैन,  डब्ल्य.ू  सी.  चोपड़ा,   पंकज चोपड़ा,  अमसिरयारपुथम,

अरुणा माथुर, पी. आर. सीतारमन,   सुशर्ी नीता अगर्वाल, एन. जनाद#नन,

  के. आर. नागराजा, ई. सी. अगर्वाल,  महेश अगर्वाल,  अतुल शमा #, पसूिण#मा

      उत्तरदाता के सिलए भट काक,  ए.  वी.  पल्ली,  डॉ.   सुबर्मण्यम स्वामी,  (   व्यसि1तगत रूप से)

सी. ए. सं. 504/94  में ,  मुकुल मुदग्ल,   सुशर्ी इंदु मल्होतर्ा, सुशर्ी सिशरीन

  खजुसिरया, के. वी. सिवश्वनाथन,  सुशर्ी ए. सुभासिषनी, पी. परमेश्वरन,                  सुशील पर्काश, ए.

सुब्बाराव,    नवीन पर्काश औरआर. बी. सिमशर्ा

  पासिट#याँ।
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                    न्यायालय का सिनण#य इसके द्वारा सिदया गया था

ए. एच. एम. डी., सी. जे. भारत के राष्ट्रपसित, शसि1तयों का पर्योग करते हुए

       भारत के संसिवधान के अनुच्छेद 123   के खंड (1)      द्वारा उन पर आरोसिपत सिकया गया,

  "  मुख्य चुनाव"     शीष #क से एक अध्यादेश (1993  का सं. 32)  जारी सिकया।

       आयु1त और अन्य चुनाव आयु1त (   सेवा की शत#)   संशोधन अध्यादेश, 1993 (   सिजसे इसके बाद

'अध्यादेश' कहा जाता है)

         मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य आयु1तों को संशोसिधत करें

  (   सेवा की शत#) असिधसिनयम, 1991 "(    इसके बाद इसे 'असिधसिनयम'   कहा जाता है)     । यह या सिदनान्स 1

अ1टूबर, 1993        को भारत के राजपतर् में पर्कासिशत हुआ था।
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  हम 1991         के असिधसिनयम में सिकए गए संशोधनों को देखते हैं ,     उ1त अध्यादेश द्वारा 1991  के

                 असिधसिनयम के पर्ावधानों को नोसिटस करना उसिचत हो सकता है। जैसा सिक असिधसिनयम के लंबे शीष#क से पता

       चलता है सिक यह मुख्य चुनाव आयु1त (   इसके बाद 'सीईसी'   कहा जाता है)     और चुनाव आयोग की सेवा

की शतो #ं को सिनधा #सिरत करता है।

       भारत के संसिवधान के अनुच्छेद 324     के तहत सिनयु1त सिमशनरी (    सिजन्हें इसके बाद 'ईसी'   कहा जाता है)।

 धारा 3 (1)     में पर्ावधान है सिक सी. ई. सी.          को एक वेतन सिदया जाएगा जो भारत के सवो #च्च न्यायालय

        के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है। धारा 3 (2)           में कहा गया है सिक सिनवा #चन आयोग को एक वेतन सिदया

जाएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है। धारा 4 सी. ई. सी. और ई. सी. के पद

                का काय#काल उस तारीख से छह साल सिनधा #सिरत करती है सिजस सिदन पदधारी अपने पद का काय#भार

 संभालता है,        बशत= सिक पदधारी अपना पद खाली कर दे।

  सी. ई. सी.      के मामले में उनकी आयु 65       वष #और सिनवा #चन आयोग की आयु 62   वष # होने पर,  इस तथ्य

के बावजदू सिक पद का काय#काल छह वष # की अवसिध के सिलए है। धारा 8 यातर्ा भत्ता, सिकराया मु1त

सिनवास,      आय के भुगतान से छटू-        ऐसे सिकराया मु1त सिनवास के वाल्व पर कर,  पसिरवहन सुसिवधा,  कुल

अनुदान,         सिचसिकत्सा सुसिवधाओं आसिद का लाभ पर्दान करती है,      जो क्रमशः सवो #च्च न्यायालय के

       न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सी. ई. सी.  और ई. सी.     पर लागू होता है। अध्यादेश

द्वारा असिधसिनयम के शीष #क को "और चुनाव आयोग द्वारा काय# के लेन-देन की पर्सिक्रया और" शब्दों के

 सिलए "    और मामलों के सिलए"             शब्दों को पर्सितस्थासिपत करके संशोसिधत करने की मांग की गई थी। इन शब्दों

      के पर्सितस्थापन से असिधसिनयम का लंबा शीष#क, सी. ई. सी.        और अन्य सिनवा #चन आयोगों की सेवा की शतो #ं

         को सिनधा #सिरत करने और चुनाव आयोग द्वारा काय# के लेन-        देन की पर्सिक्रया और उससे जुडे़ या उससे

आनुषंसिगक मामलों के सिलए एक असिधसिनयम के रूप में और लंबा हो गया। "मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य

   चुनाव आयु1त सिमशनसिरयों (   सेवा की शत#)"          शब्दों और कोष्ठकों के सिलए मलू असिधसिनयम की धारा 1 में

"          चुनाव आयोग की सेवा की शत] और काय# के हस्तांतरण)"       शब्द और कोष्ठक इस पसिरणाम के साथ

        पर्सितस्थासिपत सिकए गए सिक संशोसिधत पर्ावधान को चुनाव आयोग (       चुनाव आयु1तों की सेवा की शत#और

काय# का लेनदेन) असिधसिनयम, 1991 के रूप में पढ़ा गया। धारा 2 में पसिरभाषा खंड में भी पसिरवत#न हुआ,

सिजसमें , सिवद्यमान,

   खंड (बी)  को खंड (सी)            के रूप में पुनः क्रमांसिकत सिकया गया और एक नया खंड (बी) पर्सितस्थासिपत

    सिकया गया सिजसके द्वारा "  चुनाव आयोग"  असिभव्यसि1तआई

भारत के संसिवधान के अनुच्छेद 324 में सिनसिद#ष्ट चुनाव आयोग के रूप में पसिरभासिषत सिकया जाए। इसके

         पसिरणामस्वरूप अन्य स्थानों पर भी पसिरवत#न सिकए गए। धारा 3   की उप-  धारा (1)  में , "  मुख्य चुनाव

आयु1त"  शब्दों के बाद,    सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी.
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 "    और अन्य चुनाव आयु1त"               शब्द इस पसिरणाम के साथ जोडे़ गए सिक उन्हें देय वेतन के संबंध में समान

    स्थान सिदया गया और उप-  धारा (2)       को हटा सिदया गया। धारा 4     में पहला परंतुक सिनम्नानुसार

  पर्सितस्थासिपत सिकया गयाः

                 "        बशत= सिक जहां मुख्य चुनाव आयु1त या

     सिनवा #चनआयु1त समासिप्त से पहले 65       वष # की आयु पर्ाप्त कर लेते हैं ।

                       छह साल की उ1त अवसिध में से,         वह उस तारीख को अपना पद खाली कर देगा।

                        सिजस पर वह उ1त आयु पर्ाप्त करता है।

            इस पर्कार सीईसी और ईसी दोनों की सेवासिनवृसित्त की आयु 65          वष # तय की गई थी। यसिद वे छह वष # का

     काय#काल परूा करने से पहले 65               वष # की आयु पर्ाप्त कर लेते हैं तो उन्हें परंतुक को देखते हुए पद खाली

 करना होगा।

 65       वष # की आयु पर्ाप्त करना। धारा 6, उप-  धारा (2) में , "   मुख्य चुनाव आयु1त"    शब्दों के बाद "या

 एक चुनाव आयु1त"                 शब्द हैं । अंतःस्थासिपत सिकया गया और "उप-  धारा (4)"    शब्दों के स्थान पर

"उप-  धारा (3)"           शब्द रखे गए। इसमें आगे हटाने का पर्ावधान सिकया गया था

 उप-  धारा (3)  और उप-  धारा (4)  को उप-  धारा (3)         के रूप में पुनः क्रमांसिकत करने के सिलए और बशत=

  सिक खंड (बी)  में "या,    जैसा भी मामला हो, 62 वष #"        शब्दों को हटा सिदया जाएगा। पर्धान असिधसिनयम की

धारा 8  के बाद,    अध्यादेश द्वारा एक नया

       अध्याय जोड़ा गया सिजसमें दो पर्ावधान थे,    अथा#त् धारा 9   और 10      । इस पर्कार जोड़ा गया नया

                अध्याय हमारे उदे्दश्य के सिलए पर्ासंसिगक है और इस स्तर पर पुनः पर्स्तुत सिकया जा सकता हैः

                                                       "  अध्याय III

                      चुनाव आयोग के व्यवसाय का हस्तांतरण

एसआईओएन

                 9.         सिनवा #चनआयोग का काय# इस पर्कार सिकया जाएगा -

                      इस असिधसिनयम के पर्ावधानों के अनुसार।

                 ( 10 ) ( 1 )     सिनवा #चनआयोग सव#सम्मत सिनण#य द्वारा,

                   व्यवसाय के लेन-        देन की पर्सिक्रया को भी सिवसिनयसिमत करना और

       मुख्य चुनाव आयोगों के बीच काय# का आवंटन
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                     सायनर और अन्य चुनाव आयु1त।

( 2 ) उप-धारा (1) में सिदए गए पर्ावधानों को छोड़कर, चुनाव आयोग के सभी कायो #ं

    का जहां तक संभव हो,     सव#सम्मसित से संचालन सिकया जाएगा।

                 ( 3 )  उप-  धारा (2)       के पर्ावधानों के अधीन रहते हुए,    यसिद मुख्य चुनाव

T.N.SESHAN v.
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                         आयु1त और अन्य चुनाव आयु1तों की राय अलग है।

                    सिकसी भी मामले पर,          ऐसे मामले का सिनण#य इसके अनुसार सिकया जाएगा -

  बहुमत की राय "।

अध्यादेश के पर्काशन के सिदन, 1 अ1टूबर, 1993 को,

          भारत के राष्ट्रपसित ने भारत के संसिवधान के अनुच्छेद 324   के खंड 2     द्वारा पर्दत्त शसि1तयों का पर्योग

 करते हुए,    अगले आदेश तक,    चुनाव आयु1तों (   सीईसी के अलावा)      की संख्या दो सिनधा #सिरत की।

  राष्ट्रपसित ने 1 अ1टूबर, 1993   से शर्ी एम. एस.    सिगल और शर्ी जी. वी. जी.   कृष्णमसूित# को चुनाव

आयु1त के रूप में सिनयु1त सिकया।

                   पहला साल्वो चो द्वारा दागा गया था। S.Ramaswamy, एक पतर्कार, 13  तारीख को

  अ1टूबर, 1993  । 1993     की एक सिरट यासिचका (सिससिवल)  संख्या 791     द्वारा उन्होंने एक घोषणा के

     सिलए अनुरोध सिकया सिक अध्यादेश मनमाना,       असंवैधासिनक और अमान्य था और शर्ी एम. एस.  सिगल और

शर्ी जी. वी. जी. कृष्णमसूित# की दो सिनयुसि1तयों पर चुनाव आयु1तों की संख्या सिनधा #सिरत करने वाली

               असिधसचूनाओं को रद्द करने के सिलए पर्माण पतर् जारी करने का अनुरोध सिकया। इसके बाद 1993 की

   सिरट यासिचका संख्या 805   को मौजदूा सी. ई. सी.   ने खुद 26 अ1टूबर, 1993     को इसी तरह की राहत

                का दावा सिकया था। अध्यादेश और असिधसचूनाओं की वैधता पर सवाल उठाते हुए दो अन्य सिरट यासिचकाएं

भी दायर की गईं।

     अंतसिरम रोक के साथ-       साथ पेश करने के सिलए आवेदन पर सी. ई. सी.      द्वारा दायर सिरट यासिचका में उन

                           सभी में सिनयम जारी करने का सिनद=श दस्तावेजों को जारी करने का आदेश सिदया गया और

     सिनम्नसिलसिखत पर्भाव के सिलए एक सिवज्ञापन-     अंतसिरम आदेश पासिरत सिकया गयाः

" अगले आदेश तक, आयोग के सुचारू और पर्भावी कामकाज को सुसिनसिश्चत करने के

   सिलए और पर्शासन के साथ-          साथ चुनावी पर्सिक्रया दोनों में भर्म से बचने के सिलए,     हम सिनद=श देते हैं सिक

                  मुख्य चुनाव आयु1त आयोग के काम के पणू# सिनयंतर्ण में रहें गे। वह दसूरों के सिवचारों का पता लगा सकता

है।

समय-समय पर आयोग के समक्षआने वाले मुद्दों पर आयु1त या उनमें से जो वह चुनता है।

हालांसिक,

                                 वह उनके सिवचारों से बंधा नहीं होगा। यह भी स्पष्ट सिकया जाता है सिक अकेले मुख्य चुनाव

     आयु1त आयोग के कम#चासिरयों के साथ-          साथ बाहरी एजें सिसयों को सिनद=श जारी करने का हकदार होगा और

कोई अन्य आयु1त इस तरह के सिनद=श जारी नहीं करेगा। सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी.
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116 भारत संघ के सिवद्वान महान्यायवादी और महाराष्ट्र और पसिश्चम बंगाल राज्यों के सिवद्वान

   महान्यायवादी को सुनने के बाद,  सिदनांक 1      के एक बाद के आदेश द्वारा,      न्यायालय ने सिनद=श सिदया सिक सभी

     राज्य सरकारें जो सुनना चाहती हैं ,            उन्हें उनके वकील के माध्यम से सुना जाएगा और आगे सिनद=श सिदया

         सिक अंतसिरम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। अंत में ,        इसने कहा सिक चूंसिक सिवशेष रूप से अनुच्छेद

324 की व्याख्या से संबंसिधत पर्श्न शासिमल हैं , इससिलए मामलों को संसिवधान पीठ के समक्ष रखा जाना

चासिहए।

                    उपरो1त सिरट यासिचकाओं के लंसिबत रहने के दौरान, अध्यादेश

      सिबना सिकसी पसिरवत#न के 4 जनवरी, 1994    को एक असिधसिनयम (1994    का असिधसिनयम संख्या 4) बन

गया।

                  इससे पहले सिक हम आगे बढ़ें ,  अनुच्छेद 324     पर ध्यान देना उसिचत होगा।

       संसिवधान से। यह नीचे सिलखा हैः

                 " 324.   सिनवा #चनों का अधीक्षण,        सिनद=शनऔर सिनयंतर्ण सिनवा #चनआयोग में सिनसिहत होना।

-- ( 1 ) पर्त्येक राज्य की संसद और सिवधान सभा के सिलए और इस संसिवधान के तहत आयोसिजत

                राष्ट्रपसित और उपराष्ट्रपसित के पदों के सिलए सभी चुनावों के सिलए मतदाता सचूी तैयार करने और उनके

  संचालन का पय#वेक्षण,          सिनद=श और सिनयंतर्ण एक आयोग में सिनसिहत होगा (     सिजसे इस संसिवधान में चुनाव

        आयोग सिमशन के रूप में संदसिभ#त सिकया गया है)।

( 2 ) चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयु1त और इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयु1त,

 यसिद कोई हों,   राष्ट्रपसित समय-           समय पर सिनधा #सिरत करें गे और मुख्य चुनाव आयु1त और अन्य चुनाव

   आयु1तों की सिनयुसि1त होगी।

                  आयु1त,              संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए सिकसी भी काननू के पर्ावधानों के अधीन

रहते हुए राष्ट्रपसित द्वारा बनाए जाएंगे।

                 ( 3 )              जब कोई अन्य चुनाव आयु1त इस पर्कार सिनयु1त सिकया जाता है तो मुख्य चुनाव

       आयु1त इसके अध्यक्ष के रूप में काय# करेगा।

 चुनाव आयोग।

( 4 ) लोक सभा और पर्त्येक राज्य की सिवधान सभा के पर्त्येक आम चुनाव से पहले,

                 और पहले आम चुनाव से पहले और उसके बाद ऐसी पसिरषद वाले पर्त्येक राज्य की सिवधान पसिरषद के

    पर्त्येक दस्िववासिष #क चुनाव से पहले,           राष्ट्रपसित चुनाव आयोग के परामश # के बाद भी सिनयुसि1त कर सकता

है।
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                         कायो #ं के सिनष्पादन में चुनाव आयोग की सहायता करना।

   आयोग को खंड (1)  द्वारा पर्दत्त।

                 ( 5 )           संसद द्वारा बनाए गए सिकसी भी काननू के पर्ावधानों के अधीन,

चुनाव आयोग की सेवा की शत] और काय#काल

        सायनर और के्षतर्ीय आयु1त इस तरह के होंगे -

                       राष्ट्रपसित सिनयम द्वारा सिनधा #सिरत कर सकते हैं ः

                       बशत= सिक मुख्य चुनाव आयु1त नहीं होगा

समान तरीके से और इसी तरह के अलावा अपने काया #लय से हटा सिदया गया

                           उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आधार और की शत]

         मुख्य चुनाव आयु1त की सेवा में सिभन्नता नहीं होगी -

                      उनकी सिनयुसि1त के बाद उनका नुकसानः

बशत= सिक कोई अन्य चुनाव आयु1त या

                           के्षतर्ीय आयु1त को पद से नहीं हटाया जाएगा सिसवाय इसके सिक

                      मुख्य चुनाव आयु1त की सिसUासिरश पर।

                 ( 6 )     राष्ट्रपसित या सिकसी राज्य की सरकार,   जब ऐसा होगा,

चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध सिकया गया, उपलब्ध कराएँ

                          सिनवा #चनआयोग या सिकसी के्षतर्ीय आयु1त के सिलए जैसे कम#चारी

                          पर्दत्त कायो #ं के सिनव#हन के सिलएआवश्यक हो सकता है

                    सिनवा #चनआयोग खंड (1)  द्वारा "।

संसिक्षप्त तथ्यात्मक मैसिट्र1स सिजस पर की संवैधासिनक वैधता

     उपरो1त यासिचकाओं में अध्यादेश (  अब असिधसिनयम)        और सिनवा #चन आयोगों के पसिरणामी आदेशों और

                          सिनयुसि1तयों पर व्यापक रूप से सवाल उठाए गए हैं इस स्तर पर सिनम्नानुसार संकेत सिदया गया हैः

                      वत#मान सीईसी का दावा है सिक उनकी सिनयुसि1त के बाद 12.12.1990 पर
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                  सभी ने आदश #आचार संसिहता के सख्त अनुपालन पर जोर सिदया

चुनाव के सिलए पया #प्त कम#चासिरयों और पुसिलस बल को तैनात करने में सरकार की सिवUलता और सत्तारूढ़

                दल सितर्पुरा में चुनाव हार गया 1योंसिक सीईसी द्वारा गलती करने वाले असिधकासिरयों के सिखलाU की गई

                         सख्त कार#वाई के पसिरणामस्वरूप चुनाव स्थसिगत कर सिदया गया था चुनावों के बारे में । सत्तारूढ़ दल

 ने सी. ई. सी.    सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी.      को पर्भासिवत करने का पर्यास सिकया।
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                    झोपड़ी ऐसा नहीं कर सकी 1योंसिक उन्होंने पाटी # के दतूों को उनसे सिमलने की अनुमसित नहीं दी थी। सीईसी

                    ने इसे लागू करने के सिलए सुपर्ीम कोट# में एक सिरट यासिचका भी दायर की। कम#चारी और बल के सिलए चुनाव

              आयोग का संवैधासिनक असिधकार। सीईसी ने सत्तारूढ़ दल के अनुरोध के बावजदू चार राज्य सिवधानसभाओं

             के सिलए चुनाव स्थसिगत करने से इनकार कर सिदया। पर्धानमंतर्ी ससिहत सत्तारूढ़ दल सी. ई. सी.  के इस

           तरह के अटूट रवैये से नाराज हो गया। इससिलए सत्तारूढ़ दल सी. ई. सी.     की शसि1तयों को सिनलंसिबत करने

               और उन्हें आचार संसिहता के उल्लंघन के सिखलाU कोई कार#वाई करने से रोकने के सिलए है।

              उन्होंने काननू में संशोधन करने का Uैसला सिकया और संसिवधान के अनुच्छेद 324 (2)   के तहत

       राष्ट्रपसित की शसि1त का दुरुपयोग करते हुए 1  अ1टूबर,  1993      को असिधसचूना जारी कर चुनाव

          आयोगों की संख्या दो सिनधा #सिरत की और साथ ही शर्ी एम. एस.    सिगल और शर्ी जी. वी. जी. कृष्णमसूित#

                         को अन्य दो चुनाव आयोगों के रूप में सिनयु1त सिकया। सी.  ई.  सी.    न केवल उपरो1त

          असिधसचूनाओं और सिनयुसि1तयों को जारी करने के सिलए दुभा #वनापणू#आरोप लगाता है,    बसिल्क यह भी आरोप

     लगाता है सिक इसके पीछे की मंशा

     अध्यादेश जारी करना सी. ई. सी.            को दरसिकनार करना और उनके असिधकार को कम करना था तासिक कें दर्

               में सत्तारूढ़ दल नव सिनयु1त सिनवा #चन आयोगों की सेवाओं का उपयोग करके अनुकूल आदेश पर्ाप्त कर

सके।

              अध्यादेश (  अब असिधसिनयम)   की धारा 9  और 10         को असितवादी के रूप में चुनौती दी गई है

              संसिवधान को इस दलील पर असिधकार है सिक वे संसिवधान के अनुच्छेद 324     में अंतसिन #सिहत योजना के साथ

 असंगत हैं ,    सिजसमें उ1त अनुच्छेद 324         ने संसद को चुनाव आयोग के काय# के लेन-    देन के सिलए सिनयम

       बनाने की कोई शसि1त नहीं दी थी। धारा 10      को भी चुनौती दी गई है

                  यह आधार है सिक यह मनमाना और अव्यवहासिरक है। इससिलए अन्य सिनवा #चन आयोगों की संख्या दो तय

          करने की असिधसचूना को भी मनमाना और संसिवधान के अनुच्छेद 14      का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती

  दी गई है।

           सिरट यासिचकाओं का पर्सितवाद पर्त्यसिथ#यों द्वारा सिकया जाता है। ,       भारत संघ और दो अन्य ईसी। शर्ी

एम. एस.    सिगलऔर शर्ी जी. वी. जी. कृष्णमसूित#

                    परूी तरह से गलत धारणा। संघ सरकार की ओर से यह तक# सिदया जाता है सिक सिवसिभन्न सलाहकार सिनकायों

 ने समय-    समय पर एक बहु-              सदस्यीय चुनाव आयोग की मांग की थी। यह इस आरोप का खंडन करता है सिक

    चुनाव आयोग को एक बहु-               सदस्य सिनकाय में बदलने के सिनण#य का सीईसी के कठोर रवैये के कारण कें दर् में

              सत्तारूढ़ दल की कसिथत गड़बड़ी से कोई संबंध था। यह आगे कहा गया है सिक बहु-   सदस्य सिनकाय व्यवसाय

 के लेन-                 देन के दौरान उत्पन्न होने वाली सिवसिभन्न सिस्थसितयों से सिनपटने के सिलए एक सहायक क़ाननू के सिबना

       काय# करने में सक्षम नहीं होता। अध्यादेश T.N.SESHAN v    तैयार सिकया गया था।
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  एस. एस.                 धनोआ बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई सिटप्पसिणयों को ध्यान में

  रखते हुए। य.ू  ओ.  आई.    और अन्य। , [ 1991 ] 3 एससीसी 567       । इस बात से दृढ़ता से इनकार

             सिकया जाता है सिक काननू में पसिरवत#नों को दुभा #वनापणू# बनाया गया था तासिक सी. ई. सी.   को पर्स्तुत सिकया

जा सके या उनके असिधकार को कम सिकया जा सके, यह पर्ावधान करके सिक, मतभेद की सिस्थसित में , बहुमत

     का सिवचार पर्बल होगा। यह है।

      उन्होंने तक# सिदया सिक अनुच्छेद 324 (2)      की सरल भाषा में एक बहु-   सदस्यीय आयोग की पसिरकल्पना

    की गई है और इससिलए,             उस उदे्दश्य को पर्ाप्त करने के सिलए की गई कोई भी कवायद उ1त संवैधासिनक

पर्ावधान की योजना के अनुरूप होगी और इससिलए, इसे कभी भी दुभा #वनापणू# या संसिवधान के सिवपरीत

                  नहीं माना जा सकता है। इस आशय का पर्ावधान सिक चुनाव आयोग के तीन सदस्यों के बीच मतभेद की

 सिस्थसित में ,      बहुमत का दृसिष्टकोण पर्बल होना चासिहए,        लोकतांसितर्क सिसद्धांतों के अनुरूप है और इसे कभी

      भी मनमाना या संसिवधान के अनुच्छेद 14        के सिवपरीत नहीं कहा जा सकता है। इससिलए,    भारत संघ ने तक#

सिदया है सिक सिरट यासिचकाएं परूी तरह से गलत हैं और लागत के साथ खासिरज सिकए जाने के योग्य हैं ।

                       हमारे संसिवधान की पर्स्तावना घोषणा करती है सिक हम एक हैं

             लोकतांसितर्क गणराज्य। लोकतंतर् संवैधासिनक राष्ट्रीय व्यवस्था की मलू सिवशेषता होने के कारण, इस

                    बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है सिक हमारे सिवधायी सिनकायों के स्वतंतर् और सिनष्पक्ष चुनाव ही देश में

एक स्वस्थ लोकतंतर् के सिवकास की गारंटी दें गे। चुनाव पर्सिक्रया की शुद्धता सुसिनसिश्चत करने के सिलए

                हमारे संसिवधान सिनमा#ताओं ने सोचा था सिक देश में स्वतंतर् और सिनष्पक्ष चुनाव कराने की सिजम्मेदारी एक

        स्वतंतर् सिनकाय को सौंपी जानी चासिहए जो राजनीसितक और/       या काय#कारी हस्तके्षप से अछतूा हो। एक

               लोकतांसितर्क व्यवस्था में यह अंतसिन #सिहत है सिक सिजस एजेंसी को सिवधानसभाओं के सिलए चुनाव कराने का

काम सौंपा गया है, उसे परूी तरह से अलग सिकया जाना चासिहए तासिक वह एक स्वतंतर् एजेंसी के रूप में

                           काय# कर सके। सत्ता में पाटी #या उस समय की काय#पासिलका से बाहरी दबाव। यह उदे्दश्य संसिवधान

  के अनुच्छेद 324 (1)     के तहत एक स्थायी सिनकाय,        चुनाव आयोग की स्थापना द्वारा पर्ाप्त सिकया जाता

       है। देश में परूी चुनाव पर्सिक्रया का पय#वेक्षण,         सिनद=शन और सिनयंतर्ण उ1त खंड के तहत चुनाव आयोग

नामक एक आयोग में सिनसिहत सिकया गया है। उ1त अनुच्छेद के खंड (2) में चुनाव आयोग के गठन के सिलए

               यह पर्ावधान सिकया गया है सिक इसमें मुख्य सिनवा #चन आयु1त और इतनी संख्या में सिनवा #चन आयोग, यसिद

 कोई हों,     शासिमल होंगे जो राष्ट्रपसित समय-            समय पर सिनधा #सिरत करें । इस पर्कार इस खंड की सरल भाषा से

            यह स्पष्ट है सिक चुनाव आयोग सीईसी और जब उन्हें सिनयु1त सिकया जाता है,      तो ईसी से बना होता है। सी.

ई. सी. के काया #लय की पसिरकल्पना एक स्थायी सिस्थरता के रूप में की गई है, लेसिकन यह ई. सी. के सिलए

          नहीं कहा जा सकता है जैसा सिक सुपर कोट# सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी. पी.     के उपयोग से पर्कट सिकया

 गया है।
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  "   यसिद कोई हो"   शब्दों से। डॉ.              अम्बेडकर ने संसिवधान सभा में बहस के दौरान इस खंड के उदे्दश्य को

  समझाते हुए कहाः

                  "  उपखंड (2)          में कहा गया है सिक एक मुख्य चुनाव आयोग होगा।

                 समय-             समय पर सिनयु1त कर सकते हैं । पर्ारूपण ससिमसित के समक्ष दो सिवकल्प थे, अथा#त,्

     या तो एक स्थायी सिनकाय होना,           सिजसमें चुनाव आयोग के चार या पांच सदस्य शासिमल हों।

         सिबना सिकसी सिवराम के परेू समय काया #लय में बने रहें गे, या

                              राष्ट्रपसित को उस समय एक तदथ# सिनकाय सिनयु1त करने की अनुमसित दें जब चुनाव होता

          है। ससिमसित ने एक मध्यम माग# का नेतृत्व सिकया है। उप-      मसौदा ससिमसित ने 1या पर्स्तासिवत सिकया

                   खंड (2)                में एक व्यसि1त को स्थायी रूप से पद पर रखा जाना है सिजसे मुख्य चुनाव आयु1त

  कहा जाता है,   तासिक कंकाल तंतर्

 हमेशा उपलब्ध रहें ।

   उ1त खंड (2)                की सरल भाषा से यह स्पष्ट है सिक हमारे संसिवधान सिनमा#ताओं ने एक स्वतंतर् सिनकाय या

                आयोग की स्थापना की आवश्यकता को महससू सिकया जो स्थायी रूप से कम से कम एक असिधकारी,

      अथा#त् सीईसी के साथ सतर् में होगा,            और इसे राष्ट्रपसित पर छोड़ सिदया सिक वह आयोग में इतनी संख्या

     में ईसी जोड़ें जो वह समय-         समय पर उसिचत समझे। उ1त अनुच्छेद के खंड (3)      में यह स्पष्ट सिकया गया है

     सिक जब चुनाव आयोग एक बहु-            सदस्य सिनकाय होगा तो मुख्य सिनवा #चन आयु1त इसके अध्यक्ष के रूप में

         काय# करेगा। अध्यक्ष के रूप में उनकी भसूिमका 1या होगी,          यह उ1त लेख में सिवशेष रूप से नहीं बताया गया

            है और हम इस पर्श्न पर आगे चचा # करें गे। उ1त अनुच्छेद के खंड (4)   में खंड (1)    में सिनधा #सिरत कायो #ं के

       सिनष्पादन में चुनाव आयोग की सहायता के सिलए आर.  सी.         की सिनयुसि1त का भी पर्ावधान है। जहां तक

      चुनाव आयोग के गठन का संबंध है,     यह संके्षप में अनुच्छेद 324   की योजना है।

                         अब हम संके्षप में पर्त्येक पदासिधकारी की सिस्थसित पर ध्यान दे सकते हैं

     चुनाव आयोग। सबसे पहले,  खंड (2)      में कहा गया है सिक सी. ई. सी.     और अन्य सिनवा #चन आयोगों की

सिनयुसि1त,               संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए सिकसी भी काननू के अधीन रहते हुए,   राष्ट्रपसित द्वारा की

       जाएगी। अतः राष्ट्रपसित सिनयुसि1त का पर्ासिधकारी होगा। खंड (5)       में पर्ावधान है सिक संसद द्वारा बनाए

     गए सिकसी भी काननू के अधीन,    सिनवा #चन आयोगों और आर. सी.        की सेवा की शत] और पद का काय#काल

             ऐसा होगा जो राष्ट्रपसित द्वारा बनाए गए सिनयम द्वारा सिनधा #सिरत सिकया जाए। बेशक आर.  सी.  चुनाव

     आयोग सिमशन का सिहस्सा नहीं हैं ,             बसिल्क केवल आयोग की मदद करने के सिलए सिनयु1त सिकए जाते हैं ,

अथा#त,  सी.  ई.  सी.   और ई.  सी.,             यसिद कोई हो। जैसा सिक हमने पहले काय#काल का उल्लेख सिकया है,

T.N.SESHAN v।
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  सी. ई. सी.  और ई. सी.  के वेतन,          भते्त और अन्य अनुलाभ इस असिधसिनयम के तहत क्रमशः उच्चतम

               न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष सिनधा #सिरत सिकए गए थे। अध्यादेश के बाद इसमें

                   बदलाव आया है सिजसने असिधसिनयम में इस तरह से संशोधन सिकया है तासिक उन्हें समान रूप से रखा जा सके।

हालांसिक,

   अनुच्छेद 324   के खंड (4)        के परंतुक में कहा गया है सिक (i) सी. ई. सी.    को उच्चतम न्यायालय के

                 न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा और (ii)

सी.  ई.  सी.                 की सेवा की शतो #ं में उनकी सिनयुसि1त के बाद उनके नुकसान के सिलए बदलाव नहीं सिकया

जाएगा। संसद की शसि1त पर इन दो सीमाओं का उदे्दश्य राजनीसितक और/या काय#कारी हस्तके्षप से सीईसी

         की स्वतंतर्ता की रक्षा करना है। सिनवा #चनआयोगों के साथ-  साथ आर. सी.   के मामले में ,  खंड (5)  के दसूरे

      परंतुक में पर्ावधान है सिक उन्हें सी. ई. सी.           की सिसUासिरश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा। यह भी

       ध्यान सिदया जा सकता है सिक खंड (4) के तहत,      आरसी की सिनयुसि1त से पहले,    चुनाव आयोग (सीईसी

नही)ं के साथ परामश # सिकया जाता है

                 आवश्यक है सिक सिनवा #चन आयोगों की सिनयुसि1तयों के मामले में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ई. सी.

 औरआर. सी.            द्वारा एक बार सिनयु1त सिकए जाने का पर्ावधान नहीं हो सकता है

               उनके काय#काल की समासिप्त से पहले पद से हटा सिदया गया सिसवाय इसके सिक

सीईसी की सिसUासिरश उनकी स्वतंतर्ता सुसिनसिश्चत करती है। इस संबंध में अनुच्छेद 324 की योजना

    यह है सिक खंड (5)    के पहले परंतुक द्वारा सी. ई. सी.     का अपमान करने के बाद,   सिनवा #चन आयोगों और

आर. सी.                को यह पर्ावधान करके काम करने की स्वतंतर्ता का आश्वासन सिदया गया है सिक उन्हें सी. ई.

सी.           की सिसUासिरश के अलावा हटाया नहीं जा सकता है। बेशक,      हटाने की सिसUासिरश समझदारी और

संज्ञानात्मक सिवचारों पर आधासिरत होनी चासिहए जो चुनाव आयोग के कुशल कामकाज से संबंसिधत होंगे।

                 ऐसा इससिलए है 1योंसिक यह सिवशेषासिधकार सीईसी को यह सुसिनसिश्चत करने के सिलए सिदया गया है सिक ईसी

के साथ-                 साथ आरसी भी उस समय के राजनीसितक या काय#कारी आकाओं की दया पर सिनभ#र न हों। यह

              महससू करना आवश्यक है सिक हटाने की काय#पासिलका की शसि1त पर यह सिनयंतर्ण खंड (5)   के दसूरे परंतुक

में न केवल इन असिधकासिरयों बसिल्क एक सिनकाय के रूप में चुनाव आयोग की स्वतंतर्ता की रक्षा के सिलए

   बनाया गया है। यसिद, इससिलए, सी. ई. सी.          द्वारा अपनी सनक और इच्छा के अनुसार शसि1त का पर्योग

  सिकया जाना था,  तो सी. ई. सी.          स्वयं उत्पीड़न का साधन बन जाएगा और यसिद उन्हें सी. ई. सी. द्वारा

              उन्हें हटाने की सिसUासिरश करने की धमकी के तहत काम करने की आवश्यकता होती है,   तो वह ई. सी. और

आर. सी. की स्वतंतर्ता को नष्ट कर देगा। इससिलए इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है सिक सी.

ई.  सी.                 को इस शसि1त का पर्योग तभी करना चासिहए जब चुनाव आयोग के कुशल कामकाज के सिलए

     अनुकूल वैध कारण मौजदू हों। यह,     संके्षप में कहा गया है,      चुनाव आयोग का गठन करने वाले सिवसिभन्न

                      असिधकासिरयों की सिस्थसित का संकेत देता है। बहुतायत की अवधारणा अनुच्छेद 324,  खंड (2) के
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              सीईसी और एक या असिधक ईसी को सम्मासिनत करना। ऐसी सिस्थसित को देखते हुए,  खंड (3)  में पर्ावधान

   है सिक एक बहु-      सदस्य सिनकाय के मामले में सी. ई. सी.      इसका अध्यक्ष होगा। यसिद एक बहु-  सदस्य चुनाव

      आयोग पर सिवचार नहीं सिकया गया था,   तो खंड (3)           में सीईसी को इसके अध्यक्ष के रूप में काय# करने के

      सिलए पर्ावधान करने की आवश्यकता कहां थी?           इससिलए इस बात में कोई संदेह नहीं है सिक चुनाव आयोग

 एक बहु-        सदस्य सिनकाय हो सकता है। यसिद अनुच्छेद 324     ए पर सिवचार करता है

 बहु-  सदस्य सिनकाय,             अन्य दो सिनवा #चन के्षतर्ों के सिलए पर्दान की जाने वाली सिववासिदत असिधसचूनाओं को

            केवल उसी आधार पर दोष नहीं सिदया जा सकता है। हम यहाँ एस.  एस.      धनोआ बनाम मामले में इस

  न्यायालय की दो-               न्यायाधीशों की पीठ की सिटप्पसिणयों को अनुमोदन के साथ उद्धतृ कर सकते हैं । भारत संघ

 और अन्य, [1991] 3 एस. सी. सी. 567,  अनुच्छेद 26  के अनुसारः

                 "            इसमें कोई संदेह नहीं है सिक दो सिसर एक से बेहतर हैं , और

                         सिवशेष रूप से जब चुनाव आयोग जैसी संस्था है

                      महत्वपणू# कायो #ं को सौंपा गया है,        और उन्हें सिनष्पासिदत करने के सिलए अनन्य असिनयंसितर्त

   शसि1तयों से लैस है,              यह दोनों आवश्यक और वांछनीय है सिक शसि1तयों का पर्योग एक व्यसि1त द्वारा नहीं

  सिकया जाता है, हालांसिक,             वह सव#ज्ञानी हो सकता है। यह लोकतांसितर्क शासन के सिसद्धांतों के अनुरूप नहीं

                  है। यह सच है सिक सिकसी संस्थान की स्वतंतर्ता उन व्यसि1तयों पर सिनभ#र करती है जो इसे संचासिलत करते

हैं ,         न सिक उनकी संख्या पर। एक एकल व्यसि1त कभी-         कभी सभी सिखंचावों और दबावों का सामना करने में

    सक्षम सासिबत हो सकता है,        जो कई लोग नहीं कर सकते हैं । हालांसिक,  जब सिवशाल

                               शसि1तयों का पर्योग एक संस्था द्वारा सिकया जाता है जो इसके सिलए उत्तरदायी है -

नही,ं                अपने मामलों को एक से असिधक हाथों में सौंपना राजनीसितक है। यह सिववेक और मनमानेपन की कमी

      को सुसिनसिश्चत करने में मदद करता है। हालांसिक,           तथ्य यह है सिक जहां एक से असिधक व्यसि1त एक संस्थान

   का संचालन करते हैं ,          उनकी भसूिमकाओं को स्पष्ट रूप से पसिरभासिषत सिकया जाना चासिहए, यसिद

                        संस्थान को शनू्य नहीं होना चासिहए "।

                   यह महससू सिकया जाना चासिहए सिक ये सिटप्पसिणयां इस तथ्य के बावजदू की गई थीं सिक सिवद्वान न्यायाधीश

                जीसिवत थे और उन पसिरसिस्थसितयों में राष्ट्रपसित को चुनाव आयोग के दो पद बनाने और यासिचकाकता # धनोआ

          की सिनयुसि1त करने वाली असिधसचूनाओं को रद्द करने की आवश्यकता थी।

     उनके सिलए एक और।

                     इस बात पर कोई सिववाद नहीं हो सकता है और वास्तव में ऐसा कभी नहीं था सिक चुनाव आयोग एक

     स्वतंतर् सिनकाय होना चासिहए। अनुच्छेद 324            की योजना से यह भी स्पष्ट है सिक उ1त सिनकाय के पास
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T.N.SESHAN वी.

1995(7) eILR(PAT) SC 1



                                  य.ू ओ. आई. [अहमसिदया, जे.]

 

123

                राष्ट्रपसित के रूप में कोई भी व्यसि1त सिनयु1त करना उसिचत समझ सकता है। की योजना

    इससिलए अनुच्छेद 324              यह है सिक एक स्थायी सिनकाय होगा सिजसे चुनाव आयोग कहा जाएगा और एक

      स्थायी पदासिधकारी को चुनाव आयोग कहा जाएगा।

सीईसी। यसिद राष्ट्रपसित सिनयु1त करना आवश्यक समझते हैं तो चुनाव आयोग इससिलए एकल सदस्य

  सिनकाय या बहु-                             सदस्य सिनकाय हो सकता है। एक या असिधक ईसी। इस सिबंदु तक कोई कसिठनाई

     नहीं है। यह तक# सिक एक बहु-           सदस्यीय चुनाव आयोग काम नहीं करेगा और इससिलए उसकी सिनयुसि1त नहीं

  की जानी चासिहए,        को खासिरज कर सिदया जाना चासिहए। हमारा संसिवधान

राष्ट्र-सिनमा#ताओं ने एक बहु-सदस्य सिनकाय का पर्ावधान सिकया है। उन्होंने इस तरह के सिनकाय के सिलए

              पर्दान करने की आवश्यकता देखी। यसिद यह सिनवेदन स्वीकार सिकया जाता है सिक एक बहु-  सदस्य सिनकाय

       अव्यवहासिरक होगा तो यह संसिवधान के अनुच्छेद 324  के खंड (2)  और (3)      को नष्ट करने या रद्द करने

   के समान होगा। हालाँसिक,              तक# को मजबतू करने के सिलए धनोआ के मामले पर मजबतू सिनभ#रता रखी गई

थी। उस मामले के तथ्य वत#मान मामले के तथ्यों के सिबल्कुल सिवपरीत थे। उस मामले में राष्ट्रपसित खंड (2)

     के अनुसरण में जारी असिधसचूना द्वारा

  अनुच्छेद 324               ने यासिचकाकता # और एक दसूरे को सिनवा #चन आयोग के रूप में सिनयु1त एक अलग

                असिधसचूना द्वारा सीईसी के अलावा सिनवा #चन आयोगों की संख्या दो और कुछ सिदनों के सिलए सिनधा #सिरत की।

अनुच्छेद 324 के खंड (5) के तहत जारी एक और असिधसचूना द्वारा राष्ट्रपसित ने उनके काय#काल और

              सेवा की शतो #ं को सिवसिनयसिमत करने के सिलए सिनयम बनाए। लगभग कुछ महीनों तक बहु-   सदस्य सिनकाय के

    कामकाज को देखने के बाद,          राष्ट्रपसित ने तत्काल पर्भाव से दो असिधसचूनाएं जारी की,ं  सिजसमें

               असिधसचूना सिजसके द्वारा सिनवा #चनआयोग के दो पद बनाए गए थे और असिधसचूना सिजसके द्वारा यासिचकाकता #

और एक

           इसके सिलए एक और व्यसि1त को सिनयु1त सिकया गया। यासिचकाकता # एस.  एस.     धनोआ ने पहले की

                असिधसचूनाओं को रद्द करने वाली असिधसचूनाओं को इस आधार पर चुनौती दी सिक एक बार चुनाव आयोग

               की सिनयुसि1त के बाद वह सिनधा #सिरत पणू# काय#काल के सिलए पद पर बना रहता है -

अनुच्छेद 324 के खंड (5) के तहत बनाए गए सिनयमऔर, सिकसी भी सिस्थसित में , यासिचकाकता #

  सी.  ई.  सी.                  की सिसUासिरश के अलावा इसे हटाया नहीं जा सका। साथ ही यह भी तक# सिदया गया सिक

        यासिचकाकता #और उसके सहयोगी से छुटकारा पाने के सिलए सी. ई. सी.     की सलाह के तहत असिधसचूनाएं

      दुभा #वनापणू# रूप से जारी की गईं 1योंसिक सी. ई. सी.          शुरू से ही सिनवा #चन आयोगों के पदों के सिनमा #ण के

पर्सित असंवेदनशील या सिवरोधी था। यासिचकाकता # के अनुसार,
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   एक ओर सी. ई. सी.    और दसूरी ओर ई. सी.      के बीच मतभेद और चूंसिक सी. ई. सी.   चाहते थे सिक उनके

पास एकमातर् शसि1त होनी चासिहए यह तय करने के सिलए सिक उन्हें चुनाव आयोगों का संगठन पसंद

 नहीं था।

                  इस न्यायालय की खंड पीठ से यह सिनण#य लेने के सिलए जो पर्मुख पर्श्न पछूा गया था,    वह यह था सिक

              1या राष्ट्रपसित ने चुनाव आयोग के दो पदों और बाद में सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995]   उप का सृजन

करने वाली सिपछली असिधसचूनाओं को रद्द कर सिदया था।
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       यासिचकाकता #और उसके सहयोगी की ई. सी.            के रूप में सिनयुसि1त। न्यायालय ने एक तथ्य के रूप में पाया

                 सिक सिनवा #चन आयोग के दो पदों को बनाने और यासिचकाकता #और उसके सहयोगी को सिनयु1त करके उन्हें भरने

         की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतदान की आयु को 21    वष # से घटाकर 18      वष # करने के कारण उत्पन्न होने

               वाले असितसिर1त काम को दो सिनवा #चनआयोगों की सिनयुसि1त के बजाय कम#चासिरयों की संख्या बढ़ाकर संभाला

                 जा सकता था। इससिलए न्यायालय ने यह सिवचार व्य1त सिकया सिक स्थापना के समय से ही सरकार ने

                   सिनवा #चनआयोग के दो पदों को बनाने और उन्हें भरने में तर्ुसिट की है। हम वत#मान में इस सवाल पर सिटप्पणी

                    नहीं करना चाहते हैं सिक 1या मामले का यह पहलू न्यायोसिचत था। यह आगे एक तथ्य के रूप में पाया गया

       सिक यासिचकाकता #और उसके सहयोसिगयों का रवैया था

    यसिद यह सी. ई. सी.          द्वारा सिदखाई गई दरूदसिश #ता और संयम के सिलए नहीं होता,     तो आयोग का काम रुक

                   जाता और आयोग सिनसिष्क्रय हो जाता। यही कारण है सिक अदालत ने कहा सिक सिकसी को भी पोस्ट पर आँसू

    बहाने की आवश्यकता नहीं है

      समाप्त कर सिदया गया (    सिनण#य के पैरागर्ाU 20,23,24  और 25  के अनुसार)    । इससिलए न्यायालय ने

            राष्ट्रपसित की असिधसचूनाओं को बरकरार रखते हुए इसके सिनमा #ण को रद्द कर सिदया

  पक्ष, आसिद,                        सिजस पर यासिचकाकता #ओं के वकील द्वारा काUी सिनभ#रता रखी गई थी। हम चुनाव

                 आयोग की सिस्थसित के संबंध में मुख्य सिवशेषताओं पर पहले ही पर्काश डाल चुके हैं । हमने पर्ावधानों की

   ओर इशारा सिकया है

  सीईसी,     ईसी और आरसी के काय#काल,   सेवा की शतो #,ं  वेतन, भते्त,       हटाने योग्य आसिद के संबंध में ।

 अकेले सी. ई. सी.  और ई. सी.                    सिनवा #चन आयोग का गठन करता है जबसिक आर. सी. की

          सिनयुसि1त केवल आयोग की सहायता के सिलए की जाती है। आर. सी.   की सिनयुसि1त T.N.SESHAN v के

    बाद की जा सकती है।

1995(7) eILR(PAT) SC 1



                                  य.ू ओ. आई. [अहमसिदया, जे.]

 

125

         चुनाव आयोग से परामश # करना 1योंसिक उनसे अनुच्छेद 324   के खंड (1)     द्वारा उसे सौंपे गए कायो #ं के

                   सिनष्पादन में उस सिनकाय की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है। यसिद ऐसा है तो इसमें कोई संदेह नहीं

     हो सकता है सिक वे सी. ई. सी.  और ई. सी.            के बगल में होंगे। यह हमें सीईसी बनाम ईसी की सिस्थसित के

बारे में सवाल पर लाता है। यासिचकाकता #ओं के सिवद्वान वकील ने तक# सिदया सिक सी. ई. सी. को इस स्पष्ट

 कारण से ई. सी.       से बेहतर दजा # पर्ाप्त है सिक (i) सी. ई. सी.      को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के

          समान सेवा की शत] दी गई हैं जो अध्यादेश से पहले ई. सी.         की सेवा की शतो #ं के साथ मामला नहीं था,

(ii)  सी.  ई.  सी.                को सेवा से हटाने के सिखलाU वही संरक्षण सिदया गया है जो सवो #च्च न्यायालय के

न्यायाधीश को उपलब्ध है, जबसिक सी. ई. सी. की सिसUासिरश पर ई. सी. को हटाया जा सकता है, (iii)

सी. ई. सी.                  की सेवा की शतो #ं को उनकी सिनयुसि1त के बाद उनके नुकसान के सिलए पेश नहीं सिकया जा सकता

     है या बदला नहीं जा सकता है, (iv) सी. ई. सी.  को बहु-         सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में काय# करने

      का सिवशेषासिधकार पर्दान सिकया गया है और (v) सी. ई. सी.         इस तक# के समथ#न में धनोआ के मामले के

पैरागर्ाU 10 और 11 में सिटप्पसिणयों पर मजबतू सिनभ#रता रखी गई थी सिक चुनाव आयोग के अध्यक्ष के

                 रूप में काय# करते समय सीईसी को चुनाव आयोग की तुलना में उच्च दजा # पर्ाप्त है। अवलोकन इस

  पर्कार पढ़ा गयाः

                 " 10. हालांसिक,              चुनाव आयु1तों की सेवा की शतो #ं और पद के काय#काल के मामले में एक

अंतर सिकया गया है।

                             एक ओर मुख्य चुनाव आयु1त और दसूरी ओर चुनाव आयु1तों और के्षतर्ीय आयु1तों के

बीच

                               अन्य। जबसिक सभी की सेवा की शत] और पद की अवसिध ऐसी होनी चासिहए जो राष्ट्रपसित

सिनयम द्वारा सिनधा #सिरत करे, मुख्य चुनाव आयु1त को इस मामले में संरक्षण सिदया जाता है सिक उनकी सिनयुसि1त

            के बाद उनकी सेवा की शतो #ं में उनके नुकसान के सिलए बदलाव नहीं सिकया जाएगा,    और उन्हें उच्चतम

                 न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधारों के अलावा अपने पद से नहीं हटाया

                  जाएगा। ये सुरक्षा न तो चुनाव आयु1तों के सिलए उपलब्ध हैं और न ही के्षतर्ीय आयु1तों के सिलए। उनकी

सेवा की शत] उनकी सिनयुसि1त के बाद उनके नुकसान के सिलए भी बदल सकती हैं और उन्हें मुख्य चुनाव

       आयु1त की सिसUासिरश पर हटाया जा सकता है,          हालांसिक अन्यथा नही।ं इस पर्कार यह पर्तीत होता है सिक

             इन दो मामलों में न केवल चुनाव आयु1त मुख्य चुनाव आयु1त के बराबर नहीं हैं ,    बसिल्क उन्हें के्षतर्ीय

   सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी. पी.     के बराबर रखा गया है।
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                         यद्यसिप पवू#आयु1त आयोग का गठन करते हैं

                                 और बाद वाले नहीं करते हैं और केवल कॉम सिमशन की सहायता के सिलए सिनयु1त सिकए

 जाते हैं ।

                  11.             इन सिवशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है 1योंसिक यद्यसिप अनुच्छेद के खंड

(2)           में कहा गया है सिक आयोग में सिनम्नसिलसिखत शासिमल होंगे -

                       यसिद और जब सिनयु1त सिकए जाते हैं ,         तो ऐसा पर्तीत नहीं होता है सिक संसिवधान के सिनमा#ता

            चुनाव आयु1तों को मुख्य चुनाव आयु1त के समान दजा # देना चाहते थे। इससिलए,   मुख्य चुनाव आयु1त

अंतर-        पक्षीय रूप से पर्थम पर्तीत नहीं होता है,     यानी बराबर के बीच पर्थम,    लेसिकन इसका उदे्दश्य स्पष्ट

                 रूप से उच्च पद पर रखा जाना है। शतो #ं सिक राष्ट्रपसित समय की जरूरतों के अनुसार चुनाव आयोग

      सिमशनसिरयों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं ,            सिक उनकी सेवा की शत] उनके नुकसान के सिलए सिभन्न हो

      सकती हैं और वे कर सकते हैं

       मुख्य चुनाव आयोग की सिसUासिरश पर हटाया जाए

                           सिमशनरी उनके समान दज= के होने के सिखलाU लड़ते हैं

                    मुख्य चुनाव आयु1त "।

       हालांसिक यह सच है सिक अनुच्छेद 324            की योजना के तहत चुनाव के सभी असिधकासिरयों की सेवा की शत]

 और काय#काल

                   आयोग का सिनधा #रण राष्ट्रपसित द्वारा तब तक सिकया जाना है जब तक सिक संसद द्वारा बनाए गए काननू द्वारा

    सिनधा #सिरत नहीं सिकया जाता है,   यह केवल सी. ई. सी.      के मामले में है सिक खंड (5)    का पहला परंतुक यह

         सिनधा #सिरत करता है सिक उनकी सिनयुसि1त के बाद उन्हें सी. ई. सी.        के लाभ के अनुसार नहीं बदला जा सकता

                  है। इस तरह की सुरक्षा ईसी को नहीं दी जाती है। लेसिकन यह याद रखना चासिहए सिक अध्यादेश के आधार

      पर वेतन आसिद के मामले में सी. ई. सी.  और ई. सी. एस.         को बराबर रखा गया है। 1या ईसी के सिलए इस

           तरह के पर्ावधान की अनुपसिस्थसित सीईसी को ईसी से बेहतर बनाती है?     दसूरा आधार हटाने योग्य से

  संबंसिधत है। सी. ई. सी.               के मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और उसी

       आधार पर पद से हटाया जा सकता है,  जबसिक सी. ई. सी.    की सिसUासिरश पर ई. सी. एस.   को हटाया जा

  सकता है। हालाँसिक,               यह सीईसी को उच्च दजा # देने का संकेत नहीं है। ऐसा मानना संसिवधान के अनुच्छेद

324            की योजना की अनदेखी करना है। यह याद रखना चासिहए सिक सी. ई. सी.    का उदे्दश्य एक स्थायी

    पदधारी होना है और इससिलए,          उनकी स्वतंतर्ता को संरसिक्षत और संरसिक्षत करने के सिलए,   उनके साथ

                 अलग व्यवहार सिकया जाना था। ऐसा इससिलए है 1योंसिक सीईसी के सिबना चुनाव आयोग नहीं हो सकता है।

         अन्य ईसी के साथ ऐसा नहीं है। उनका स्थायी T.N.SESHAN v     होने का इरादा नहीं है।
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    पदधारी। अनुच्छेद 324   के खंड (2)       से ही पता चलता है सिक समय-      समय पर ईसीएस की संख्या बहुत

        असिधक हो सकती है। इससिलए चीजों की पर्कृसित में ,       उन्हें उस पर्कार की अपसिरवत#नीयता से सम्मासिनत

      नहीं सिकया जा सकता है जो सी. ई. सी.            को पर्दान की जाती है। यसिद ऐसा करना है तो अनुच्छेद 324

की परूी योजना में बदलाव करना होगा। इससिलए, चीजों की योजना में , कुछ मामलों में हटाने की शसि1त

    को बनाए रखना पड़ा। सी. ई. सी.           को बाहरी राजनीसितक या काय#कारी दबावों से अलग रखने के बाद, इस

    स्वतंतर् पदासिधकारी में अपने ई. सी.     और यहां तक सिक आर. सी.       की स्वतंतर्ता की रक्षा करने के सिलए

       सिवश्वास व्य1त सिकया गया था सिक उन्हें सी. ई. सी.         की सिसUासिरश के अलावा हटाया नहीं जा सकता है।

यह संसिवधान सभा में शर्ी के. एम. मंुशी के भाषण में पाए गए सिनम्नसिलसिखत कथन से स्पष्ट होता है जब

 उन्होंने डॉ.         अम्बेडकर द्वारा पर्स्तुत संशोसिधत मसौदे का समथ#न सिकया थाः

                  "         हम हर समय चुनाव आयोग की बैठक नहीं कर सकते।

                           वे पाँच साल कुछ नहीं कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयु1त

के कत#व्यों का पालन करने वाला एक पणू#कासिलक असिधकारी बना रहेगा

                    उसका काया #लयऔर सिदन-       पर्सितसिदन काम की देखभाल करना लेसिकन जब

                      देश में बडे़ चुनाव होते हैं ,    या तो पर्ांतीय या

                 कें दर्ीय,           काम से सिनपटने के सिलए आयोग का सिवस्तार सिकया जाना चासिहए।

इससिलएआयोग में और असिधक सदस्यों को जोड़ा जाना चासिहए।

                            उन्हें राष्ट्रपसित द्वारा सिनयु1त सिकए जाने में कोई संदेह नहीं है। इससिलए,

                              इस हद तक उनकी स्वतंतर्ता सुसिनसिश्चत की जाती है। तो कोई कारण नहीं है

                            यह सिवश्वास करने के सिलए सिक ये अस्थायी चुनाव आयु1त नहीं करें गे

स्वतंतर्ता का आवश्यक उपाय करें "।

              चूंसिक अन्य सिनवा #चन आयोगों का स्थायी रूप से सिनयु1त होने का इरादा नहीं था,    इससिलए उन्हें सीईसी की

       अपसिरवत#नीयता सुरक्षा पर्दान नहीं की जा सकती थी।

   असिधकारी पदधारी,  और इससिलए,          उन्हें एक स्वतंतर् सीईसी की सुरक्षात्मक छतर्छाया के तहत रखा

गया था। इस मामले का यह पहलू उन सिवद्वान न्यायाधीशों के ध्यान से बच गया सिजन्होंने धनोआ के मामले

     का Uैसला सिकया। हम भी हैं ।
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       यह सिवचार सिक सिनण#य के अनुच्छेद 17     में संसिवधान के अनुच्छेद 74 और 163    के तहत काय#पासिलका के

कामकाज के साथ तुलना सम्मान के साथ, उपयु1त नहीं कहा जा सकता है।

  अनुच्छेद 324   के खंड (3)  के तहत, बहु-      सदस्य चुनाव आयोग के मामले में , सी. ई. सी.  आयोग के

    अध्यक्ष के रूप में '  काय# करेगा'       । जैसा सिक हमने पहले बताया है,  अनुच्छेद 324     में एक स्थायी सिनकाय की

        पसिरकल्पना की गई है सिजसकी अध्यक्षता एक स्थायी पदधारी,       अथा#त् सीईसी द्वारा की जाएगी। यह तथ्य

सिक सी. ई. सी. एक स्थायी पदधारी है, उन्हें 128 से असिधक नहीं दे सकता है।
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                                            सवो #च्च न्यायालय सिरपोट# [1995] एस. य.ू पी. 2   एस सी आर।

 ई. सी.                   की तुलना में सिस्थसित इस साधारण कारण से है सिक बाद वाले स्थायी रूप से सिनयु1त होने के सिलए

              असिभपरे्त नहीं हैं । चूँसिक चुनाव आयोग के पास मतदाता सचूी तैयार करने आसिद के पय#वेक्षण,  सिनद=श और

           सिनयंतर्ण से संबंसिधत मामलों से सिनपटने के सिलए अपना एक कम#चारी होगा,     इससिलए उस कम#चारी को

               मुख्य सिनवा #चन आयु1त के सिनद=श और माग#दश #न में काम करना होगा और इससिलए संसिवधान सिनमा#ताओं के

           सिलए यह पर्ावधान करना उपयु1त होगा सिक 1या चुनाव आयोग एक बहु-   सदस्य सिनकाय है,  मुख्य सिनवा #चन

               आयु1त इसके अध्यक्ष के रूप में काय# करेगा। इससे आयोग की सिनरंतरता और सुचारू काय#पर्णाली भी

 सुसिनसिश्चत होगी।

         यह हमें इस सवाल पर लाता हैः बहु-         सदस्यीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में सी. ई. सी.  की 1या

 भसूिमका है?  अनुच्छेद 324    में ऐसा नहीं है

                   इस सिबंदु पर कोई भी पर्काश डालें । संसिवधान सभा की बहस भी मदद नहीं करती है। हालाँसिक अतीत में

 एक बहु-   सदस्य आयोग था,           तब कोई परंपरा या पर्सिक्रयात्मक व्यवस्था नहीं की गई थी,   लेसिकन इसी

                   सिस्थसित ने धनोआ के मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ को अन्य बातों के साथ यह सिटप्पणी करने के

         सिलए मजबरू सिकया सिक इसके सिवपरीत सिनयमों के अभाव में ,   एक बहु-    सदस्य सिनकाय के सदस्य अपने

असिधकारों,        असिधकार और शसि1तयों के मामले में हमेशा एक-          दसूरे के बराबर नहीं होते हैं और न ही उनकी

    आवश्यकता होती है। पैरागर्ाU 18       में आगे बढ़ते हुए कहा गया थाः

                 " 18.   यह एक बहु-      सदस्य सिनकाय में व्यवसाय का लेन-       देन करने का एक स्वीकृत सिनयम है

        सिक जब इसके सिवपरीत कोई स्पष्ट पर्ावधान नहीं है,        तो व्यवसाय को सव#सम्मसित से चलाया जाना चासिहए।

                 इसके सिवपरीत सिनयम जैसे सिक बहुमत द्वारा सिनण#य को सिवशेष रूप से बहुमत के पर्कार को सिनसिद#ष्ट करके

     सिनधा #सिरत सिकया जाना चासिहए सिक 1या

                 सरल, सिवशेष,           सभी सदस्यों या उपसिस्थत और मतदान करने वाले सदस्यों आसिद का।

    चुनाव आयोग जैसे मामले में ,       जो केवल एक सलाहकार सिनकाय नहीं है,     बसिल्क एक काय#कारी सिनकाय है,

               सभी मामलों में सव#सम्मत सिनण#यों पर जोर देकर अपने कायो #ं को जारी रखना मुसिश्कल है। इससिलए, एक

       यथाथ#वादी दृसिष्टकोण की मांग है सिक या तो

        चुनाव आयु1तों की सिनयुसि1त से पहले या उनके साथ-         साथ या चुनाव आयोग की कोई सिनयुसि1त नहीं होने

पर, काय#-             सिनष्पादन की पर्सिक्रया को एक काननू या सिनयम द्वारा स्पष्ट सिकया जाता है।

                             इस तरह की पर्सिक्रया के अभाव में सिमशनर बनाए जाते हैं । वत#मान मामले में , सिनसिश्चत

         रूप से ऐसी कोई पर्सिक्रया सिनधा #सिरत नहीं की गई है।

              हमें जल्दबाजी में यह जोड़ना होगा सिक इस कथन की सटीकता सिक एक बहु-   सदस्य सिनकाय में

T.N.SESHAN v       के अभाव में सव#सम्मसित का सिनयम पर्बल होगा।
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        इसके सिवपरीत व्य1त पर्ावधान को उत्तरदाताओं के वकील-       ईसी द्वारा दोगुना कर सिदया गया था। उसी

समय,               भारत संघ और पर्सितस्पधा # करने वाले सिनवा #चन आयोगों के वकील ने तक# सिदया सिक अध्यादेश द्वारा

   पर्ख्यासिपत सिकया गया था

राष्ट्रपसित ने धनोआ के मामले में व्य1त सिकए गए सिवचार का सख्ती से पालन सिकया। चचा # से इस

           सिबंदु तक जो सामने आता है वह यह है सिक अनुच्छेद 324   के खंड (1) द्वारा,    संसिवधान सिनमा#ताओं ने देश

          में सभी चुनावों के संचालन का काय# एकआयोग को सौंपा,         सिजसे चुनाव के रूप में संदसिभ#त सिकया जाता है।

                कमीशन और सिकसी व्यसि1त के सिलए नही।ं यह हो सकता है सिक यसिद यह एकल-    सदस्य सिनकाय है तो

सिनण#य सी. ई. सी. द्वारा सिलए जाने पड़ सकते हैं लेसिकन सिUर भी वे सिनण#य चुनाव आयोग के होंगे। वे चुनाव

       आयोग के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे,           न सिक व्यसि1त के। व्यसि1त को पर्ोजे1ट करना और चुनाव

                  आयोग को गर्हण करना गलत होगा। कोई भी उस संस्था से ऊपर नहीं हो सकता है सिजसकी उसे सेवा

       करनी है। वह केवल संस्था का सृजन है,            वह तभी असिस्तत्व में रह सकता है जब संस्था मौजदू हो। व्यसि1त

को संस्था से असिधक शसि1तशाली के रूप में पेश करना एक गंभीर गलती होगी। इससिलए, भले ही चुनाव

  आयोग एक एकल-   सदस्य सिनकाय हो, सी. ई. सी.       केवल उस सिनकाय का एक पदासिधकारी है;  इसे अलग

  तरीके से कहें तो,            आयोग का अहंकार है और इससे असिधक नही।ं और यसिद यह एक बहु-   सदस्य सिनकाय है

 तो सी.  ई.  सी.                इसके अध्यक्ष के रूप में काय# करने के सिलए बाध्य है। संसिक्षप्त ऑ1सUोड # शब्दकोश के

अनुसार 'अध्यक्ष' का अथ# है अध्यक्षता करने के सिलए चुना गया व्यसि1त।

 बैठकें ,   उदाहरण के सिलए,             वह जो सिनदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ब्लैक लॉ सिड1शनरी,

6  ठे संस्करण,   पृष्ठ 230  में ,       एक ही असिभव्यसि1त को एक सिवधानसभा,   साव#जसिनक बैठक,  सम्मेलन,

   सिवचारशील या सिवधायी सिनकाय,  सिनदेशक मंडल, ससिमसित,        आसिद के पीठासीन असिधकारी को सिदए गए नाम

के रूप में पसिरभासिषत सिकया गया है। इसी तरह के अथ# बैलेन्टाइन लॉ सिड1शनरी, तीसरे संस्करण, पृष्ठ

189-190,      वेबस्टस# न्यू ट्वें सिटएथ सें चुरी सिड1शनरी,  अनएसिबर्ज्ड,   दसूरा संस्करण,   पृष्ठ 29,  और

  आयस# जुसिडसिशयल सिड1शनरी, 11  वें संस्करण,  पृष्ठ 238       में उस असिभव्यसि1त के सिलए सिजम्मेदार ठहराया

         गया है। अतः सभापसित का काय# बैठकों की अध्यक्षता करना,    व्यवस्था बनाए रखना होगा।

सिदन के व्यवसाय का संचालन करें , सुसिनसिश्चत करें सिक सटीक सिनण#य सिलए गए हैं और सही ढंग से दज#

                 सिकए गए हैं और सुचारू लेनदेन या व्यवसाय के सिलए आवश्यक सब कुछ करें । इस काया #लय की पर्कृसित

         और कत#व्य इस आधार पर सिभन्न हो सकते हैं -

 लेन-                 देन सिकए जाने वाले व्यवसाय की पर्कृसित लेसिकन कुल सिमलाकर ये अध्यक्ष के काय# होंगे। उसे अपनी

अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में इस तरह से आचरण करना चासिहए सिक वह आयोग पर अपने सहयोसिगयों

                  का सिवश्वास जीतने और उन्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम हो। यह एक अध्यक्ष को सिमल सकता है

                   यसिद वह सोचता है सिक आयोग के अन्य सदस्य उसके अधीनस्थ हैं तो इसे पर्ाप्त करना मुसिश्कल है।
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                 सायन असिनवाय# रूप से पर्शाससिनक हैं लेसिकन कुछ सिनण#यात्मक और सिवधायी काय# भी हैं । चुनाव आयोग

      को कुछ नीसितयां सिनधा #सिरत करनी होती हैं ,          कुछ महत्वपणू# पर्शाससिनक मामलों पर सिनण#य लेना होता है जो

             पर्शासन के सिनयसिमत मामलों से अलग होते हैं और सिनण#य भी लेना होता है

   कुछ सिववाद, जैसे,       पर्तीकों के आवंटन से संबंसिधत सिववाद। इससिलए,    पर्शाससिनक कायो #ं के अलावा इसे

         अध# पर्दश #न करने के सिलए भी कहा जा सकता है।

              न्यासियक कत#व्यों को सिनभाना और अधीनस्थ काननू बनाने के कायो #ं को भी करना। एम. एस.  सिगल बनाम

   देखें । मुख्य चुनाव आयु1त, [1978] 2  एससीआर 272          । हमें इस मामले पर और कुछ कहने की जरूरत

 नहीं है।

                       इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है सिक चुनाव आयोग एक

         साव#जसिनक काय#। जैसा सिक पहले बताया गया है,  अनुच्छेद 324        की योजना में स्पष्ट रूप से एक बहु-

             सदस्य सिनकाय की पसिरकल्पना की गई है सिजसमें सीईसी और ईसी शासिमल हैं । आर.  सी.    को आयोग की

            सहायता के सिलए सिनयु1त सिकया जा सकता है। यसिद ऐसा है तो ईसी। आर. सी.     के बराबर नहीं रखा जा

         सकता है। जैसा सिक पहले ही बताया जा चुका है,  सिनवा #चनआयोग आर. सी.    के सिवपरीत चुनाव आयोग का

  सिहस्सा हैं । इससिलए,   उनकी भसूिमका आर. सी.            की तुलना में असिधक है। यसिद वे आयोग का सिहस्सा हैं तो यह

            मानना तक# संगत है सिक सिनण#य लेने में उनकी राय होनी चासिहए। यसिद सी. ई. सी.     को इस अथ# में शरे्ष्ठ

       माना जाता है सिक यह शब्द अंसितम है,   तो वह ई. सी.  को गैर-       काया #त्मक या सजावटी बना देगा। इस तरह

    के इरादे को अनुच्छेद 324              से स्पष्ट करना मुसिश्कल है और न ही हम इसका शरे्य संसिवधान सिनमा#ताओं को

                 दे सकते हैं । हमें इस तक# को अस्वीकार करना चासिहए सिक सिनवा #चन आयोग का काय# केवल सीईसी को

  सलाह देना है।

 हमने सी. ई. सी.  और ई. सी.      की सिस्थसित के बीच अनुच्छेद 324      से अलग सिवशेषताओं की ओर इशारा

                सिकया है। असिनवाय# रूप से चुनाव आयोग में उनके काय#काल के कारण कुछ मतभेद मौजदू हैं । हमने

                  समझाया है सिक ईसी के मामले में हटाने योग्य खंड अलग 1यों होना चासिहए। वेतन आसिद में सिभन्नता एक

                सिनधा #रक कारक नहीं हो सकता है अन्यथा यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोलन करेगा सिक

       काय#पासिलका या सिवधासियका को अनुच्छेद 324   के खंड (5)         के तहत सेवा की शत] तय करनी होती हैं ।

        एकमातर् सिवसिशष्टता जो पक्ष लेने के सिलए बनी रहती है,     वह यह है सिक सी. ई. सी.    के मामले में उनकी

                सेवा की शतो #ं को उनकी सिनयुसि1त के बाद उनके नुकसान के सिलए नहीं बदला जा सकता है,  जबसिक ई. सी.

                  के मामले में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा संभवतः इससिलए है 1योंसिक पद अस्थायी हैं । लेसिकन भले ही

  ऐसा न हो,                लेसिकन यह सिवशेषता अकेले हमें इस सिनष्कष # पर नहीं ले जा सकती है सिक सभी मामलों में अंसितम

                 शब्द सीईसी के पास है। इस तरह का दृसिष्टकोण सिनवा #चन आयोग की सिस्थसित को केवल एक सलाहकार के

      रूप में पर्स्तुत करेगा जो अनुच्छेद 324      की योजना से नहीं सिनकलता है।
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                 जैसा सिक पहले बताया गया है,    न तो अनुच्छेद 324      और न ही कोई अन्य पर्ावधान

          संसिवधान स्पष्ट रूप से बताता है सिक कैसे एक बहु-          सदस्य चुनाव आयोग अपना काय# करेगा और न ही इस

                    संबंध में कोई परंपरा सिवकसिसत की गई है। यही कारण है सिक धनोआ के मामले में इस अदालत ने सोचा सिक

इस अंतर को एक उसिचत वैधासिनक पर्ावधान द्वारा भरा जा सकता है। उ1त सिनण#य में उस संबंध में

     अवलोकन से एक संकेत लेते हुए,           राष्ट्रपसित ने अध्यादेश जारी सिकया सिजसके तहत असिधसिनयम में धारा 9

 और 10                 वाला एक नया अध्याय जोड़ा गया था जो यह दशा#ता है सिक चुनाव आयोग अपने कामकाज को

   कैसे चलाएगा। धारा 9               में केवल यह कहा गया है सिक आयोग का काय# असिधसिनयम के पर्ावधानों के अनुसार

सिकया जाएगा। धारा 10 में तीन उप-खंड हैं । उप-धारा (1) में कहा गया है सिक चुनाव आयोग सव#सम्मत

     सिनण#य से अपने व्यवसाय के लेन-        देन की पर्सिक्रया को सिवसिनयसिमत कर सकता है।

  सी. ई. सी.  और ई. सी.              के बीच अपने व्यवसाय के आवंटन के सिलए। इस पर्कार यह देखा जाएगा सिक

        सिवधासियका ने इसे चुनाव आयोग पर छोड़ सिदया है

सव#सम्मत सिनण#य द्वारा दोनों मामलों को अंसितम रूप दें । उप-धारा (2) में कहा गया है सिक उप-धारा (1)

             में सिदए गए पर्ावधानों को छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय भी जहां तक संभव हो,    सव#सम्मसित से सिकए

      जाएंगे। यह केवल तभी होता है जब सी.  ई.  सी.   और ई.  सी.       अपने व्यवसाय के संबंध में सव#सम्मत

                 सिनण#य पर नहीं पहंुच पाते हैं सिक सिनण#य बहुमत से होना चासिहए। यह महससू सिकया जाना चासिहए सिक

संसिवधान सिनमा#ताओं ने इस बारे में चुप रहना पसंद सिकया सिक चुनाव आयोग अपने कायो #ं को सिकस तरह से

करेगा,                संभवतः इससिलए सिक उन्होंने आयोग को चलाने के सिलए अपने सिदमाग में कसिम#यों के स्तर को ध्यान

              में रखते हुए इसके सिलए पर्ावधान करना अनावश्यक और शायद अनुसिचत भी समझा। वे सी. ई. सी. और

            उनके सहयोसिगयों की दरूदसिश #ता और सिववेक पर सिनभ#र रहे होंगे। अतीत के कड़वे अनुभव,   सिजसके सिलए

धनोआ के मामले में एक संदभ# सिदया गया है, ने सिवधायी हस्तके्षप को आवश्यक बना सिदया जब यह भी

     महससू सिकया गया सिक एक बहु-                   सदस्य सिनकाय आवश्यक था। यह अभी तक है उप-  धारा (1) और

(2)                   में यह आशा व्य1त की गई सिक आयोग एक स्वर में सिनण#य लेने में सक्षम होगा। लेसिकन अगर उस

                उम्मीद को झुठलाया जाता है तो बहुमत का सिनयम लागू होना चासिहए। यही असिधसिनयम की धारा 10 का

उदे्दश्य है। यह सिनवेदन सिक उ1त दो धाराएं अनुच्छेद 324 की योजना के साथ असंगत हैं 1योंसिक वे दोनों

     को वस्तुतः नष्ट कर देती हैं ।

   सुरक्षा उपाय,  अथा#त् (i) सी. ई. सी.    की अपसिरवत#नीयता और (ii)  इस ए. पी.    पॉइंटमें ट के बाद उसके

         नुकसान के सिलए सेवा शतो #ं में सिभन्नता के सिखलाU सिनषेध,         बU# में कटौती नहीं करता है। सबसे पहले,

पर्स्तुसितकरण इस आधार पर आगे बढ़ता है सिक अन्य दो ईसी सीईसी को पर्स्तुत करने के सिलए हाथ

             सिमलाएंगे। गैर-काया #त्मक,           एक आधार जो आवश्यक नहीं है। यह अपने सहयोसिगयों को अपने

     साथ ले जाने के सिलए सी. ई. सी.       के आत्मसिवश्वास की कमी को दशा#ता है।
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           सदस्य आयोग यह पर्मुख व्यसि1त के नेतृत्व की गुणवत्ता है

       शरीर जो मायने रखता है। दसूरा,          तक# का असिनवाय# रूप से तात्पय# है सिक अकेले सी. ई. सी.  के पास

     सिनण#य लेने की शसि1त होनी चासिहए, सिजसे,      जैसा सिक पहले बताया गया है,      स्वीकार नहीं सिकया जा सकता है

  1योंसिक यह ई. सी.        के असिस्तत्व को सजावटी बनाता है। इसके अलावा,      दोनों सुरक्षा उपायों और धारा 9

 और 10       के बीच कोई वैध संबंध नहीं है;            वास्तव में पर्स्तुत करना इस तक# की पुनरावृसित्त है सिक एक बहु-

      सदस्य आयोग काम नहीं कर सकता है,          सिक यह परूी तरह से अव्यवहासिरक होगा और संसिवधान सिनमा#ताओं

                ने इसके सिलए पर्ावधान करने में गलती की थी। संके्षप में कहें तो तक# इस ओर जाता है; बहु-सदस्यीय

                चुनाव आयोग के सिवचार को अपने सिदमाग से सिमटा दें या अन्यथा इसे सिवशेष रूप से सिदया जाए।

सी. ई. सी.                 को सिनण#य लेने की शसि1त। हमें डर है सिक इस तरह का रवैया लोकतांसितर्क सिसद्धांतों के सिलए

         अपमानजनक नहीं है। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के पृष्ठ 657    पर Uुट नोट 6,   चौथा संस्करण (री-

इश्य)ू,  वॉल्यमू। 7 ( 1 ) सिस्थसितः

                 "                यह सिसद्धांत लंबे समय से स्थासिपत सिकया गया है सिक एक सिनगम या सिनकाय की इच्छा

            केवल उसके सिसद्धांतों के परेू या बहुमत से व्य1त की जा सकती है,        और बहुमत के काय# को परेू का काय#

   माना जाता है। (         सभाओं के काननू और व्यवहार पर शकील्टन को देखें ,

                   आठवां संस्करण,   एजी का संकलन,  पृष्ठ 116) "

           इसी सिसद्धांत को सिगरं्डले बनाम में दोहराया गया था। बाक# र, 126 अंगरे्जी

  879   पर सिरपोट#र 875 & 882.           हम इस मुदे्द पर सिवसिभन्न सिनण#यों से गुजरना आवश्यक नहीं समझते

हैं ।

                  यह तक# सिक सिववासिदत पर्ावधान संसिवधान के साथ धोखाधड़ी करते हैं 1योंसिक वे संसिवधान को हराने के

       सिलए बनाए गए और गणना सिकए गए हैं ।

                 चुनाव आयोग होने का उदे्दश्य ही सवाल पछूना है। जबसिक लोकतंतर् में पर्त्येक सही सोचने वाले

                  नागसिरक को सिचंसितत होना चासिहए। चुनाव पर्सिक्रया की शुद्धता के बारे में यह न्यायालय उसी के बारे में कम

           सिचंसितत नहीं है जैसा सिक सिनण#यों की एक शर्ृंखला से स्पष्ट होगा-   यह मुसिश्कल है

                  इस अंतसिन #सिहत सुझाव को साझा करने के सिलए सिक सिनवा #चन आयोग इसके बारे में उतना सिचंसितत नहीं

       होंगे। और यह कहने के सिलए सिक सी. ई. सी.    को अपमान सहना होगा

                 दो सिससिवल सेवकों द्वारा ओवरराइड सिकया जाना इस तथ्य को नजरअंदाज करना है सिक वत#मान सीईसी

           स्वयं सीईसी के रूप में अपनी सिनयुसि1त से पहले एक सिससिवल सेवक थे।
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                       चुनाव आयोग एकमातर् सिनकाय नहीं है जो एक बहुस्तरीय सिनकाय है।

सदस्य सिनकाय। संसिवधान अन्य साव#जसिनक संस्थानों के सिलए भी पर्ावधान करता है। बहु-सदस्य

    सिनकाय होना। उदाहरण के सिलए,     लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 325       संघ और पर्त्येक राज्य के सिलए एक

           लोक सेवा आयोग की स्थापना का पर्ावधान करता है और अनुच्छेद 316   एक बहु-सदस्य

T.N.SESHAN v   पर सिवचार करता है।
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        एक अध्यक्ष के साथ सिनकाय। अनुच्छेद 338   में अनुससूिचत जासित/      अनुससूिचत जनजासित के सिलए एक बहु-

        सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग का पर्ावधान है सिजसमें एक अध्यक्ष,      उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शासिमल हैं ।

       इसी तरह संसिवधान के तहत कुछ अन्य बहु-        सदस्य आयोगों या संसदीय ससिमसितयों की स्थापना के

पर्ावधान भी थे। ये भी बहुमत के सिनयम से काम करते हैं और इससिलए हमें इस व्यापक तक# को स्वीकार

      करना मुसिश्कल लगता है सिक एक बहु-           सदस्य आयोग अव्यवहासिरक है। यह सब अध्यक्ष और उसके रवैये पर

 सिनभ#र करता है।

        सदस्य। यसिद वे सहयोग से काम करते हैं , एक-          दसूरे के दृसिष्टकोण की सराहना करते हैं और सम्मान करते

हैं , तो कोई कसिठनाई नहीं होगी, लेसिकन यसिद वे शुरू से ही सिवपरीत सिदशा में जाने का Uैसला करते हैं , तो वे

               अपने आचरण से आयोग को अव्यवहासिरक बना दें गे और इस तरह पर्णाली को सिवUल कर दें गे।

                     यह हमें दुभा #वना के सवाल पर ले जाता है। यह दो भागों में है। पहला भाग अध्यादेश से पहले की

     घटनाओं से संबंसिधत है और दसूरा

भाग से भाग तक-अध्यादेश और असिधसचूना काय#क्रम। पहले भाग में सी. ई. सी. का तक# है सिक चूंसिक,

   उनकी सिनयुसि1त के बाद,            उन्होंने स्वतंतर् और सिनष्पक्ष चुनाव सुसिनसिश्चत करने के सिलए सिवसिभन्न कदम उठाए

                 थे और कुछ चुनावों को स्थसिगत करने के सिलए सिववश थे जो कें दर् में सत्तारूढ़ दल यानी राष्ट्रीय कांगरे्स

(आई)           के कुछ नेताओं के भाग्य का Uैसला करने के सिलए थे,      इससिलए उन्होंने उन्हें काUी परेशान सिकया

था। आदश #आचार संसिहता के कड़ाई से पालन पर उनके आगर्ह ने सत्तारूढ़ दल की गणना को भी बासिधत

    कर सिदया है। उनके अनुसार,            उन्होंने हसिरयाणा के कालका सिवधानसभा के्षतर् में चुनाव स्थसिगत कर सिदए थे,

               1योंसिक कें दर् में सत्तारूढ़ दल से संबंसिधत हसिरयाणा के मुख्यमंतर्ी ने सिदशासिनद=शों का उल्लंघन सिकया था।

          इससिलए भी उन्होंने सितर्पुरा राज्य में चुनाव स्थसिगत कर सिदए थे,      सिजसके कारण अंततः कें दर् में सत्तारूढ़

दल से संबंसिधत मुख्यमंतर्ी के नेतृत्व वाली सरकार को बखा #स्त कर सिदया गया था। शर्ी शरद पवार और

             शर्ी पर्णब मुखजी # से जुडे़ उपचुनावों के स्थसिगत होने से भी जनता परेशान थी।

       उ1त पाटी #की गणना के अनुसार,          उन्होंने तसिमलनाडु के असिनपेट सिवधानसभा के्षतर् में भी चुनाव स्थसिगत

  कर सिदया था,               1योंसिक राज्य के मुख्यमंतर्ी ने चुनाव की पवू# संध्या पर कुछ पसिरयोजनाओं की घोषणा करके

आदश #आचार संसिहता का उल्लंघन सिकया था। शर्ी संतोष मोहन देब, कें दर्ीय मंतर्ी,

     सत्तारूढ़ दल के सिलए,            यह भी परेशान था 1योंसिक सीईसी ने उन असिधकासिरयों के सिखलाU अनुशासनात्मक

             कार#वाई की जो उनकी चुनाव बैठकों में मौजदू पाए गए थे। सत्तारूढ़ दल मध्य पर्देश,  उत्तर पर्देश,

राजस्थान,              सिहमाचल पर्देश और राष्ट्रीय राजधानी के्षतर् सिदल्ली के सिलए राज्य सिवधानसभाओं के आम

चुनावों की घोषणा करने के उनके Uैसले से भी नाखुश था 1योंसिक पाटी # इसके सिलए तैयार नहीं थी।

सी.  ई.  सी.        के अनुसार उन्होंने सुपर्ीम कोट# सिरपोट# [1995]  एस.  य.ू  पी.  पी.    द्वारा सिदल्ली के

           उपराज्यपाल के माध्यम से सिकए गए अनुरोध को भी ठुकरा सिदया था।

1995(7) eILR(PAT) SC 1



1995(7) eILR(PAT) SC 1



                                         2   एस सी आर।

 134

            सिदल्ली चुनाव को स्थसिगत करने के सिलए उ1त पाटी #। उनके अनुसार,       कें दर् में उ1त पक्ष द्वारा उनके पास

   दतू भेजे गए थे,              लेसिकन उन्होंने ऐसा नहीं सिकया और उन्होंने आदश # आचार संसिहता का उल्लंघन करने के

   सिलए उत्तर पर्देश सरकार,              शर्ी मोती लाल वोहरा के आचरण के बारे में गंभीर आपसित्त भी जताई। चूंसिक

             कें दर् में सत्तारूढ़ दल उन पर हावी होने के अपने सभी पर्यासों में सिवUल रहा,    इससिलए उसने चुनाव

     आयोग को बदलने का Uैसला सिकया।

  एक बहु-             सदस्य सिनकाय में सिमशन और राष्ट्रपसित द्वारा अध्यादेश जारी सिकए जाने के बाद,  दोनों सिनवा #चन

          आयोगों की सिनयुसि1त के सिलए सिववासिदत असिधसचूनाएं जारी की गईं। सी. ई. सी.      के पुणे में रहते हुए यह

                सब सिजस असाधारण जल्दबाजी में सिकया गया था और सिजस तात्कासिलकता के साथ सिनयु1त सिकए गए लोगों

    में से एक शर्ी एम. एस.          सिगल को एक सिवशेष सिवमान द्वारा सिदल्ली बुलाया गया था,    उसने सत्तारूढ़ दल की

                 ओर से दो नव सिनयु1त सिनवा #चन आयोगों को स्थासिपत करने की उत्सुकता को धोखा सिदया। सीईसी ने सिरट

   यासिचका के पैरागर्ाU 18 (सी)  से (एU)  और (जी)  में 11 अ1टूबर, 1993      की बैठक में हुई सिनयुसि1त के

         बाद की घटनाओं का सिवस्तार से वण#न सिकया। उनके अनुसार,      अध्यादेश और असिधसचूना जारी करके

                 सत्तारूढ़ दल अपर्त्यक्ष रूप से वह हासिसल करने की कोसिशश कर रहा है जो वह पर्त्यक्ष रूप से हासिसल

   नहीं कर सका। ये,  संके्षप में ,              व्यापक गणनाएँ हैं सिजनके आधार पर तक# सिदया जाता है सिक कें दर् में सत्तारूढ़

                              दल उन्हें हटाने के सिलए उत्सुक था। भारत संघ की ओर से यह तक# सिदया जाता है सिक यह आरोप सिक

              एक अध्यादेश जारी करने की शसि1त का दुरुपयोग संपासिश्व#क उदे्दश्य के सिलए सिकया गया था,  अथा#त,्

        चुनाव आयोग की स्वतंतर्ता को बासिधत करने के सिलए,           परूी तरह से गलत है 1योंसिक यह एक ज्ञात तथ्य है

  सिक एक बहु-     सदस्य आयोग की मांग समय-          समय पर सिवसिभन्न राजनीसितक दलों के सामने उठाई गई थी।

        संसद के दोनों सदनों की संयु1त ससिमसित ने 1972   में एक बहु-       सदस्य सिनकाय की सिसUासिरश करते हुए एक

                सिरपोट# पर्स्तुत की थी और सिससिटजन्स Uॉर डेमोक्रेसी की ओर से सिनयु1त तकु#ं डे ससिमसित ने भी अगस्त,

1974        में पर्स्तुत अपनी सिरपोट# में एक बहु-         सदस्य चुनाव आयोग का समथ#न सिकया था। इसी तरह,

         जनता दल सरकार द्वारा सिनयु1त चुनाव सुधार ससिमसित ने मई, 1990      में अपनी सिरपोट# में तीन सदस्यीय

         चुनाव आयोग का समथ#न सिकया था। संसद के सिवसिभन्न सदस्य

       सिवसिभन्न राजनीसितक रंगों ने भी समय-           समय पर इसी तरह की मांग उठाई थी। सिवसिभन्न राज्यों के महा-

  असिधव1ताओं ने 26 सिसतंबर, 1993             को नई सिदल्ली में आयोसिजत अपनी बैठक में इसी तरह की मांग की

 थी। इससिलए,                यह तक# देना सही नहीं था सिक वत#मान सीईसी की गसितसिवसिधयों पर अंकुश लगाने के सिलए

 एक बहु-              सदस्यीय चुनाव आयोग के गठन का सिनण#य अचानक दुभा #वनापणू# इरादे से सिलया गया था। आरोप

            है सिक यह सिनण#य इससिलए सिलया गया 1योंसिक कें दर् में सत्तारूढ़ दल T.N.SESHAN v   से नाराज था।
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           सिकसी न सिकसी आधार पर चुनाव स्थसिगत करने में सी. ई. सी.       के रवैये से इनकार सिकया जाता है। बहु-

                  सदस्यीय चुनाव आयोग के गठन का मुद्दा एक जीवंत मुद्दा था और इसे सिवसिभन्न मंचों पर खासिरज कर सिदया

                  गया था और यहां तक सिक धनोआ के मामले में सवो #च्च न्यायालय ने भी संकेत सिदया था सिक सिवशाल

सिववेकाधीन शसि1तयां, सिजनमें वस्तुतः कोई सिनयंतर्ण और संतुलन नहीं है, सिकसी एक व्यसि1त के हाथों में

                नहीं छोड़ी जानी चासिहए और यह वांछनीय था सिक एक से असिधक व्यसि1तयों को ऐसी सिववेकाधीन शसि1तयों

      के पर्योग से जोड़ा जाना चासिहए। इससिलए,          यह जनसिहत में था सिक सिवचाराधीन अध्यादेश जारी सिकया गया

                    था और सीईसी के साथ जुड़ने के सिलए दो ईसी सिनयु1त सिकए गए थे। पर्सितसिनसिध का कहना है सिक यह एक

पर्ामासिणक अभ्यास था और यह दुभा #ग्यपणू# था सिक सीईसी जैसे एक उच्च पदस्थ असिधकारी ने आरोप

                  लगाया था सिक ईसीएस में से एक को सिनयु1त सिकया गया था 1योंसिक वह पर्धानमंतर्ी का करीबी दोस्त था,

                 एक आरोप जो सिनराधार था। इससिलए इस बात से इनकार सिकया जाता है सिक दो सिनवा #चन आयोगों की

               सिनयुसि1त करने वाली ओर सिदनेंस और बाद की असिधसचूनाओं का उदे्दश्य सीईसी को दरसिकनार करना और

उनके असिधकार को कम करना था। सरकार ने पहले की सिरपोटो #ं और सिटप्पसिणयों का ईमानदारी से पालन सिकया

                   धनोआ का मामला सिजसका संदभ# पहले ही सिदया जा चुका है। इससिलए यह तक# सिदया जाता है सिक धारा 9

 और 10        में कोई बुराई नहीं है जैसा सिक सी. ई. सी.        द्वारा आरोप लगाया गया है। दोनों सिनवा #चन आयोगों

               ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अपना जवाबी हलUनामा भी दायर सिकया है। शर्ी जी.  वी.  जी.

कृष्णमसूित#, सी. ई. सी. में पर्सितवादी संख्या 3

        यासिचका में कहा गया है सिक सी.  ई.  सी.      ने अभतूपवू# मांगें की थी,ं    उदाहरण के सिलए, (i)  सवो #च्च

       न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होने के सिलए,           और सरकार पर दबाव डाला था सिक उन्हें वरीयता के

          वारंट में सवो #च्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ स्थान सिदया जाए, (ii)     अदालत की अवमानना की

शसि1तयां चुनाव आयोग को पर्दान की जाएं, (iii) सी. ई. सी. ने जम्म-ूकश्मीर के उच्च न्यायालय के

  न्यायाधीश न्यायमसूित# ए. एम.             मीर की अध्यक्षता वाले पसिरसीमन आयोग के पदेन सदस्य के रूप में बैठकों

       में भाग लेने से इनकार कर सिदया था,        इस आधार पर सिक उनका पद असिधक था,    उन्हें उच्चतम न्यायालय के

     न्यायाधीशों के बराबर माना गया था, (iv) सी. ई. सी.                   को इसके सिलए छटू दी जाए। न्यायालय

में सोनल उपसिस्थसित, (v) जहां तक इसके कम#चासिरयों आसिद का संबंध है, चुनाव आयोग को य.ू पी. एस.

सी.      के दायरे से छटू दी जाए।

                 सिवद्वान महान्यायवादी ने बताया सिक भारत के राष्ट्रपसित द्वारा सिवधायी शसि1त के पर्योग के सिलए सिकसी

        भी दुभा #वना को सिजम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है

संसिवधान के अनुच्छेद 123 के तहत। उन्होंने आगे बताया सिक

     संसिवधान के अनुच्छेद 324 (2)      की स्पष्ट भाषा के संबंध में ,       चुनाव आयोग का सिवस्तार करना परूी तरह

                           से उसिचत था। काननू की सीमा में पसिरवत#न करना। यह सवाल सिक 1या सीईसी के अलावा अन्य

     ईसी की सिनयुसि1त करना आवश्यक है,   सरकार को 136   पर सिनण#य लेना है
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             और यह न्यायोसिचत मामला नहीं है। सिपछले कई वषो #ं से एक बहु-        सदस्य आयोग की मांग की जा रही थी

                 और केवल इससिलए सिक एक अध्यादेश के माध्यम से क़ाननू में संशोधन करने का सिनण#य सिलया गया था, यह

                 सिनष्कष # सिनकालना स्वीकाय# नहीं है सिक सिनण#य दे्वष से परे्सिरत था। अंत में यह तक# सिदया गया सिक अनुच्छेद

324                  में कहीं भी यह सिनधा #सिरत नहीं सिकया गया है सिक ईसीएस की सिनयुसि1त से पहले सीईसी से परामश #

          सिकया जाएगा। उस ओर से एक स्पष्ट पर्ावधान के अभाव में ,         यह नहीं कहा जा सकता है सिक दो सिनवा #चन

              आयोगों की सिनयुसि1तयों से पहले सीईसी से परामश # करने में सिवUलता सिनयुसि1त को दसूिषत करती है।

     हस्तके्षप करने वालों में से एक, 1993   के एस.  एल.  पी.   संख्या 16940     के यासिचकाकता # ने अपने

        वकील के माध्यम से सिलसिखत पर्स्तुसितयाँ दायर की हैं ,     सिजसमें उनका समथ#न करते हुए

  बहु-         सदस्य आयोग के गठन के सिलए कार#वाई करते हुए,  उन्होंने सी. ई. सी.      के काम करने की शैली की

                   आलोचना की है और तक# सिदया है सिक उनके कायो #ं ने स्वतंतर् और सिनष्पक्ष चुनावों के उदे्दश्य को आगे बढ़ाने

 के बजाय,   लोगों के साथ-               साथ व्यवस्था के सिलए भी कसिठनाइयाँ पैदा की हैं । यह बताया गया है सिक सी. ई.

सी.        द्वारा कई जल्दबाजी में सिनण#य सिलए गए थे-          इस संभावना पर सिक वे एक साथ पास हो जाएंगे, लेसिकन

                   जब अदालत में चुनौती दी गई तो वह उनका समथ#न करने में सिवUल रहे और अपने आदेशों को वापस लेने

             के सिलए सहमत हो गए। इससिलए यह तक# सिदया जाता है सिक वत#मान सी. ई. सी.      के काय# करने की शैली ही

 एक बहु-               सदस्य आयोग के गठन के सिलए पया #प्त कारण है तासिक सिवसिभन्न संस्थानों के सिलए संसिवधान द्वारा

           पर्दान की गई सिनयंतर्ण और संतुलन पर्णाली उसिचत व्यवस्था सुसिनसिश्चत कर सके।

   सिनण#य लेना।

                   इसमें कोई संदेह नहीं है सिक जब संसिवधान बनाया गया था तो संसिवधान सिनमा#ताओं ने एक स्थायी सिनकाय

     का नेतृत्व करना आवश्यक समझा था

            सीईसी द्वारा। शायद काम की मातर्ा और उसकी जसिटलता को एक एकल-    सदस्य सिनकाय द्वारा पर्बंसिधत

                सिकया जा सकता था। साथ ही यह महससू सिकया गया सिक समय बीतने के साथ एक बहु-   सदस्य सिनकाय होना

        आवश्यक हो सकता है। यही कारण है सिक अनुच्छेद 324   के खंड (2)      में इस संबंध में स्पष्ट पर्ावधान

            सिकया गया था। ऐसा लगता है सिक लगभग दो दशकों तक एक बहु-     सदस्य सिनकाय की आवश्यकता महससू

                 नहीं की गई थी। लेसिकन इस मुदे्द को उठाया गया और संयु1त ससिमसित द्वारा सिवचार सिकया गया सिजसने

1972               में एक सिरपोट# पर्स्तुत की। चूंसिक उस सिरपोट# पर कोई कार#वाई नहीं की गई थी,   इससिलए एक गैर-

 सरकारी संगठन,             सिससिटजन्स Uॉर डेमोक्रेसी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पवू# न्यायाधीश शर्ी तारकंुडे की

    अध्यक्षता में एक ससिमसित सिनयु1त की,    सिजसने अगस्त 1974        में अपनी सिरपोट# पर्स्तुत की। इन दोनों

   सिनकायों ने एक बहु-               सदस्य आयोग का समथ#न सिकया लेसिकन कोई कार#वाई नहीं की गई और एक सिवराम के

बाद,      जब जनता दल सत्ता में आया,          तो एक ससिमसित सिनयु1त की गई सिजसने मई 1990   में एक सिरपोट#

      पर्स्तुत की। उस ससिमसित ने एक बहु-        सदस्य सिनकाय का भी समथ#न सिकया। इससे पहले, 1989  में एक

T.N.SESHAN v।
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 बहु-               सदस्य आयोग का गठन सिकया गया था लेसिकन हम इसके भाग्य को जानते हैं (   धनोआ का मामला

देखें )             । लेसिकन इस मुदे्द को नहीं छोड़ा गया और संसद सदस्यों से अलग-      अलग रंगों की मांगें आती रही।ं

          भारत संघ के काउंटर में इनका उल्लेख सिकया गया है। इससिलए,        यह नहीं कहा जा सकता है सिक यह सिवचार

अचानक एक थैले से सिनकाला गया था। यह मानते हुए सिक वत#मान सी. ई. सी. ने कुछ सिनण#य सिलए थे जो

                 सत्तारूढ़ दल के रूप में स्पष्ट नहीं थे कें दर्,       जैसा सिक उनके द्वारा आरोप लगाया गया है,  इस सिनष्कष #

                 पर पहंुचने की अनुमसित नहीं है सिक सिनवा #चन आयोगों की अध्यादेश सिनयुसि1तयों का कारण यही था। यसिद इस

      तरह की सांठगांठ को तलू देना है,  तो सी. ई. सी.  एक बहु-         सदस्य आयोग के सिलए कदम को दरू रखने के

सिलए सत्तारूढ़ दल के सिखलाU कार#वाई करना जारी रखेगा। हमें यह मानना मुसिश्कल लगता है सिक एक बहु-

          सदस्य आयोग के गठन का सिनण#य दे्वष से परे्सिरत था। इससिलए,        भले ही दे्वष की वकालत करने की अनुमसित

नहीं है,                   हमने सिववाद की जांच की है और इसमें कोई योग्यता नहीं देखते हैं । यह सोचना गलत है सिक दोनों

                सिनवा #चन आयोग लचीले व्यसि1त थे सिजन्हें सीईसी की स्वतंतर्ता को कम करने के एकमातर् उदे्दश्य के साथ

सिनयु1त सिकया जा रहा था।

          हम संयोग से उल्लेख कर सकते हैं सिक सी. ई. सी.  द्वारा समय-       समय पर अंसितम समय में चुनाव स्थसिगत

     करने के सिलए सिलए गए सिनण#य,         सिजनका उन्होंने अपनी यासिचका में उल्लेख सिकया है,  ने सिमसिशर्त

                 पर्सितसिक्रयाएं पैदा की हैं । हम ऐसा इससिलए कहते हैं 1योंसिक सीईसी उनका उपयोग अपने इस तक# की नीवं

रखने के सिलए करता है सिक परूी कवायद दुभा #वनापणू# थी। उनके कुछ अन्य Uैसले इतने असिस्थर थे सिक

                 अदालत में परीक्षण सिकए जाने पर वे उनका समथ#न नहीं कर सके। कई बार उनके साव#जसिनक बयान इतने

                 अपमानजनक थे सिक इस अदालत को उन्हें एक से असिधक अवसरों पर संयम बरतने के सिलए आगाह करना

    पड़ा। यह सिदया गया है

यह धारणा सिक वह अपनी छसिव पेश करने के सिलए उत्सुक थे। इस बात से इनकार नहीं सिकया जा सकता

              सिक वह अ1सर समाचार पतर्ों और पसितर्काओं और टेलीसिवजन पर रहे हैं । इस पृष्ठभसूिम में ,  यसिद सरकार

    सोचती है सिक एक बहु-    सदस्य सिनकाय वांछनीय है,          तो सरकार सिनसिश्चत रूप से गलत नहीं थी और इसकी

                  कार#वाई को दुभा #वनापणू# नहीं कहा जा सकता है। बाद की घटनाओं से पता चलता है सिक सरकार एक बहु-

सदस्य आयोग बनाने में परूी तरह से उसिचत थी। सी. ई. सी. को टेलीसिवजन और समाचार पतर् में एक

                  सिवज्ञापन में देखा गया है। सिवज्ञापन। सी. ई. सी.          ने परे्स को संबोसिधत सिकया है और बताया गया है

              सिक वह अपने काय#काल के शेष का उपयोग एक राजनीसितक दल बनाने के सिलए करें गे।

       भर्ष्टाचार और इस तरह के [  संडे टाइम्स, (बॉम्बे) सिदनांक 25 जनू, 1995  पृष्ठ 28]   से लड़ने के

सिलए। उनके सिनण#यों के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकते हैं यसिद यह संदेह है सिक संसिवधान के अनुच्छेद

319            जैसे सिकसी भी पर्ावधान के अभाव में उनकी राजनीसितक महत्वाकांक्षाएं हैं । सी.  ई.  सी.  है,  यह

 सिदखाई देगा,                           सिशष्टाचार और सिववेक की भावना से परूी तरह से अनजान है सिक उसके उच्च पद की

 आवश्यकता है,     भले ही कारण पर्शंसनीय हो।
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यह हमें सिवधायी क्षमता के सवाल पर ले जाता है। इसका कारण यह है सिक चूंसिक अनुच्छेद 324 मौन है,

             इससिलए संसद आयोग से अपेक्षा करती है सिक वह स्वयं अपने व्यवसाय के लेन-   देन के सिलए अपनी

     पर्सिक्रया सिवकसिसत करे और चूंसिक सी. ई. सी.           आयोग द्वारा पर्योग की जाने वाली शसि1त का भंडार था जो

      उसकी गसितसिवसिध के दायरे में आता है,       इससिलए उसने अपने व्यवसाय के लेन-     देन के सिलए सिकसी भी

पर्सिक्रया को शासिमल करने की आवश्यकता नहीं देखी। यसिद चुनाव आयोग सिकसी भी समय इसकी

  आवश्यकता देखता है,              तो वह स्वयं अपनी पर्सिक्रया सिवकसिसत करेगा लेसिकन संसद ऐसा नहीं कर सकती है

   और इससिलए धारा 9  और 10     असंवैधासिनक हैं । कला के खंड (2)  और (5)    द्वारा सिवशेष रूप से अनुमत

  सिवधान को छोड़कर। 324    और संसिवधान के अनुच्छेद 327  और 328,  भाग XV    में सिकसी अन्य मामले

पर संसद द्वारा काननू की पसिरकल्पना नहीं की गई है और इससिलए सिववासिदत सिवधान असंवैधासिनक है।

          अब शुरुआत में यह ध्यान सिदया जाना चासिहए सिक अनुच्छेद 324    के दोनों खंड (2)  और (5) सिनवा #चन

             आयोगों की सिनयुसि1त के सिलएऔर उनके सिलए एक क़ाननू पर सिवचार करते हैं ।

 अनुसचूी.    यह पर्सिवसिष्ट "  संसद के सिलए,         राज्यों के सिवधानमंडलों के सिलए और राष्ट्रपसित और

उपराष्ट्रपसित के काया #लयों के सिलए चुनाव; चुनाव आयोग" को संदसिभ#त करती है। यसिद, जैसा सिक तक#

  सिदया गया है,         इस पर्सिवसिष्ट का दायरा संबंसिधत है और अनुच्छेद 324   के खंड (2)  और (5)  और केवल

 अनुच्छेद 327  और 328    तक ही सीसिमत है,           तो यह केवल तानाशाही होगी। यसिद यह तक# सिक केवल सी.

ई. सी.     के पास सिनणा#यक शसि1त है,            स्वीकार नहीं सिकया जाता है और हमने इसे स्वीकार नहीं सिकया है, और

यह भी माना जाता है सिक सामान्य सिनयम सव#सम्मसित का है, तो धारा 10 की उप-धारा (1) और (2) में

                         सव#सम्मसित का पर्ावधान है। यह केवल तभी है जब कोई सव#सम्मसित नहीं है सिक बहुमत उप-धारा

(3)    के तहत आता है। इससिलए,              भले ही हम यह मान लें सिक अकेले आयोग यह सिनधा #सिरत करने में सक्षम

     था सिक यह कैसे सिकया जाए।

अपने व्यवसाय का लेन-देन करेगा, उसे उसी पैटन# का पालन करना होगा

    जैसा सिक धारा 10              में बताया गया है। इससिलए हम इस तक# को भी उसिचत नहीं समझते हैं ।

                      हम यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं सिक हमें धनोआ के मामले के अनुपात को परूी तरह से स्वीकार करने के

       सिलए तैयार नहीं होना चासिहए। जहां आवश्यकता पड़ी,        हमने इसे स्पष्ट रूप से मंजरूी दे दी है।
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                   सिजन मामलों के सिलए हमें सिवज्ञापन देना चासिहए,     उनमें से एक सवाल है

                 एक व्यसि1त की सिस्थसित सिजसकी सेवा की शत] सवो #च्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान हैं । अपने मामले

       का समथ#न करने के सिलए इस पहलू पर सी. ई. सी.         द्वारा रखी गई सिनभ#रता को देखते हुए यह आवश्यक

लगता है। तत्काल मामले में सी. ई. सी. की कुछ सेवा शत] उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान

हैं ,  अथा#त् (i)         यह पर्ावधान सिक उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

                 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान तरीके से और समान आधारों पर और (ii)  उनकी

                  सेवाओं की शतो #ं में सिनयुसि1त के बाद उनके नुकसान के सिलए बदलाव नहीं सिकया जाएगा। जहाँ तक पहले का

संबंध है, अनुच्छेद 124 (4) के पर्ावधानों को दोहराने के बजाय, इस पर्ारूपक ने इसे संदभ# द्वारा

      शासिमल सिकया है। दसूरा पर्ावधान अनुच्छेद 125 (2)         के पर्ावधान के समान है। लेसिकन 1या यह सीईसी

         को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दजा # पर्दान करता है? 23 जुलाई, 1992   को तत्कालीन गृह

    ससिचव शर्ी गोडबोले को संबोसिधत डी. ओ.  संख्या 193/34/92       से ऐसा पर्तीत होता है सिक सी. ई. सी.

ने सुझाव सिदया था सिक वरीयता के वारंट में सी. ई. सी. की सिस्थसित पर पुनसिव#चार की आवश्यकता है। ऐसा

        लगता है सिक इस मुदे्द को उन्होंने सिदसंबर 1991          में पर्धानमंतर्ी को सिलखे अपने पतर् में उठाया था। 25

जुलाई, 1992            के शर्ी गोडबोले के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है सिक सी. ई. सी.    चाहते थे सिक उन्हें

     वरीयता के वारंट में नंबर 9    पर रखा जाए,          सिजस पद पर सवो #च्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। शर्ी

गोडबोले के जवाब से ऐसा पर्तीत होता है सिक पर्स्ताव पर सिवचार सिकया गया था लेसिकन यह

                 भारत के सिनयंतर्क और महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी के साथ सीईसी की सिस्थसित को

No.11       पर बनाए रखने का सिनण#य सिलया गया।

  भारत। हालाँसिक,                इन यासिचकाओं की सुनवाई के दौरान यह कहा गया था सिक सीईसी और भारत के

सिनयंतर्क और महालेखा परीक्षक को इसके बाद No.9A पर रखा गया था। हमारे अनुरोध पर सिवद्वान

             महान्यायवादी ने हमारे सामने वरीयता का संशोसिधत वारंट रखा सिजससे पता चला सिक सी. ई. सी.  ने भारत

        के सिनयंतर्क और महालेखा परीक्षक के साथ नंबर 9         ए की सिस्थसित का दावा सिकया था। सवो #च्च न्यायालय

               और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का दजा # बनाए रखना राष्ट्रीय सिहत में अत्यसिधक वांछनीय है। हम

इसका उल्लेख करते हैं 1योंसिक हाल ही में हम पाते हैं सिक

               उच्च न्यायालय और सवो #च्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ अन्य मंचों के दावा समीकरण से संबंसिधत

             कासिम#क केवल इससिलए सिक उन न्यायालयों द्वारा पहले उसिल्लसिखत कुछ के्षतर्ासिधकार उन्हें संवैधासिनक और

                वैधासिनक असिधकासिरयों के बीच अंतर को महससू नहीं करते हुए हस्तांतसिरत सिकए जाते हैं । हम सरकार पर

दबाव डालना चाहते हैं सिक उसे समकक्षता पर्दान नहीं करनी चासिहए या वरीयता के वारंट में हस्तके्षप नहीं

 करना चासिहए,                       अगर इससे उच्च पद की सिस्थसित पर्भासिवत होने की संभावना है। न्यायालय और
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   उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश,     हालांसिक मांग पर जोर देना,      पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के सिवचार

मांगे सिबना हो सकता है।
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   सिक सी. ई. सी.     के सिवद्वान वकील शर्ी जी.         रामास्वामी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार सिकया सिक सी. ई. सी.

            वैध रूप से सवो #च्च के साथ बराबरी का दावा नहीं कर सकता है।

                 न्यायालय के न्यायाधीश। हम आशा करते हैं सिक सरकार इस पर ध्यान देगी और आवश्यक कदम

उठाएगी।

                हम जानबझूकर असिपर्य आदान-       पर्दान में जाने से बच गए हैं

   जो सी. ई. सी.    के कक्ष में 11 अ1टूबर, 1993   को हुआ था,  सिजसका संदभ# सी. ई. सी.  द्वारा उनके

 अनुच्छेद 18 (     सी से एUऔर जी)   में सिदया गया है।

                    यासिचका। शर्ी कृष्णमसूित# ने इन आरोपों का खंडन सिकया है और शर्ी सिगल सीईसी का समथ#न नहीं करते हैं

                  जब वे कहते हैं सिक उनके साथ दुव्य#वहार सिकया गया था। हालाँसिक इन आरोपों और जवाबी आरोपों ने परे्स

    में अपना रास्ता बना सिलया,             लेसिकन हमें नहीं लगता सिक सीईसी और शर्ी कृष्णमसूित# दोनों को खराब रोशनी

                 में सिदखाने के अलावा साव#जसिनक रूप से गंदे सिलनन को धोने से कोई उपयोगी उदे्दश्य परूा होगा। सी. ई.

सी.  और ई. सी.               उच्च स्तरीय पदासिधकारी हैं । उनके पास सिससिवल सेवकों के रूप में कई वषो #ं का अनुभव है।

                   इन सभी ने सिवसिभन्न स्तरों पर सिजम्मेदार पदों पर काय# सिकया है। यह अफ़सोस की बात है सिक उन्होंने एक

                   टीम के रूप में काम करने की कोसिशश नहीं की। शर्ी सिगल द्वारा अन्य दोनों को अतीत को भलूने और काम

               के साथ आगे बढ़ने के सिलए मनाने के पर्यास बहरे कानों पर सिगर गए। दुभा #ग्य से,   संदेह और असिवश्वास

                  उन पर हावी हो गया। हम आशा करते हैं सिक वे आपसी सम्मान और आत्मसिवश्वास की एक स्वच्छ सिस्थसित

                    की शुरुआत को भलू जाएंगे और उन्हें सौंपे गए काय# को खेल भावना के साथ जारी रखें गे और इस तथ्य को

                    हमेशा ध्यान में रखें गे सिक इस महान देश के लोग उन्हें उम्मीद के साथ देख रहे हैं । लोगों और देश की

                 खासितर हम उम्मीद करते हैं सिक वे अपने अहंकार को छोड़ें गे और सौहाद# की भावना से काम करें गे।

            पसिरणामस्वरूप,    हम सिववासिदत अध्यादेश (   अब असिधसिनयम 4)    को बरकरार रखते हैं ।

  1994 )    परूी तरह से। हम 1 अ1टूबर, 1993        की दो सिववासिदत असिधसचूनाओं को भी बरकरार रखते

 हैं । इससिलए,              सिरट यासिचकाएं सिवUल हो जाती हैं और खासिरज कर दी जाती हैं । 15 नवंबर, 1993 का

     अंतसिरम आदेश खाली हो जाएगा। यसिद,      जैसा सिक बताया गया है,   वत#मान सी.  ई.  सी.    शर्ी बग्गा के

        पर्भारी काया #लय को छोड़कर छुट्टी पर चले गए हैं ,    तो शर्ी बग्गा सी. ई. सी.    के सिUर से काम शुरू

         करने तक शर्ी सिगल को तुरंत काय#भार सौंप दें गे। आई. ए.        का सिनपटारा कर सिदया जाएगा। मामले के तथ्यों

  और पसिरसिस्थसितयों में ,            हम पक्षों को अपनी लागत वहन करने का सिनद=श देते हैं । यसिद सी. ई. सी.  ने अपनी

        यासिचका का खच# अपने कोष से वहन सिकया है।

   चुनाव आयोग,        अन्य दो सिनवा #चनआयोग इसी के हकदार होंगे।
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    एक ही सर्ोत।

यासिचका

    एं खासिरज कर दी गईं।

  टी. डब्ल्य.ू
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